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 चत  स्थिति  किस  रूप  में  eq  भाग  बन  राज्यों
 14  जैसे

 कि  त्रावणकोर-कोचीन  तथा

 मध्य  भारत  की  वित्तीय  स्थितियों  से  भिन्न ८  १९५३

 लिनक्स a  कराना
 है

 जिसके  कारण  कि  हैदराबाद  बेक  को  वहां

 रिज  बैंक  का  एजन्ट  नियुक्त  किया  गया  है
 ?

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 श्री  Yo  पी०  पहा  यह  राज्यों  की

 महोदय  अध्यक्ष सरद  पर  आसीन  वित्तीय  स्थिति  कोई  seq  नहीं
 ।

 यह

 mad  भर  राज्यों  में  बैंकों  की  स्थिति  का
 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 प्रश्न  है
 ;

 तथा  ग्राम्य  महाजनी  जांच  समिति

 हैदराबाद  बेक  ने  इन  सभी  बैंकों  का  परीक्षण  करने  के  बाद

 * 2204,  डा०  एम०  एम०  दास  :
 सिफारिश की  है  कि  हैदराबाद  बैंक ही  एक

 ऐसा  बैंक  है  जो  कि  रिज़र्व  de  के  एजन्ट  के
 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 रूप  में  काम  कर  सकता  भाग  ख  राज्यों

 हैदराबाद  राज्य  में  हैदराबाद
 के  अरन्य बेक  इतने  विकसित नहीं  हैं  कि  वह

 बेक  को  किन  विद्वेष  परिस्थितियों में  रिज़र्व
 यह  कार्य  निभा  सकें  ।

 गया  ;  तथा
 डा०  एम०  एम०  दास  :  क्या

 में
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  बेक  के के  ्  ति

 a

 ae  कितने  समय  तक  fort  बेक  के  एजन्ट
 शेयर  हैदराबाद  राज्य  सरकार  के  पास

 हैं  अथवा  कया  वह  प्राइवेट  व्यक्तियों
 के  रूप  में  काम  करता  रहेगा

 ?

 वित्त  ए०  ato  :
 बैंकों के  पास  हें  ?

 भो  ए०  alo  गुहा  :  ग्र धि कृत  पूंजी  Qo

 जनी  जांच  समिति
 की

 रिपोर्ट  की  सिफारिश
 लाख  रुपये  है  तथा  पूंजी  ७५  लाख

 नम्बर  €१  के  अन्तर्गत  हैदराबाद  राज्य  में  है
 ।

 हैदराबाद  सरकार  के  पास  इसके  ५१

 रिजर्व बैंक  का  cere  नियुक्त
 किया

 गया  है  ।  प्रतिशत sit  हैं  ।

 हैदराबाद ३  उस  राज्य  में

 १
 अप्रैल

 १६५३
 से  पांच  वर्ष  के  लिये  रिज़र्व

 शी
 हेडा

 :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  हैदराबाद  राज्य  के  वित्तीय  एकीकरण
 बेक के  एजन्ट  के  रूप  में  काम  करेगा  ।

 से  पुर्व  यह  बेक  हैदराबाद  राज्य  की
 डा०  एम०  एम०  दास  :  कया  मैं  जान

 कताएं  पूरी  करता  सरकार  पांच  वर्ष

 सकता  हूं
 कि

 हैदराबाद  राज्य  की  वित्तीय  की  प्रसंविदा  कालावधि  केਂ  पश्चात इस  बेक
 408  P.S.D.
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 का  विकास  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कुछ  fas  के  घाट प्रभा  क्षेत्र में  एक  मील

 करने  का  विचार  रखती  हैँ  ?  लम्बी सड़क  बनाई  |

 श्री  10.0  सी०  गुहा
 :

 पांच  वर्ष  की  यह  सरदार  ए०  एस०  सहगल  क्या  में

 कालावधि  १  aa  १९४५३  से  शुरू  हुई  है  जान  सकता  हूं  कि  कौन  कौन  से  प्रान्त  हैं  जहां

 तथा  में  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  के  नैशनल  कैडर  कोर  के  जवानों  ने  सोशियल

 कुछ  कहना  समय  से  पूर्वे  की  बात  होगी  ॥
 कार्य  को  अपने  हाथ  में  लिया  है

 ?

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  इसके  कृत्य  aft  सतीश  चन्द्र  :  mit  अलग  अलग

 क्या हैं  ?
 प्रान्तों  में  पांच  कैम्प  हुए  हैं  ।  जरगर  aT  eae

 श्री ए०  ato  कहां  वही  जो  कि  रिजर्व  मेम्बर  चाहें  तो  में  पुरी  लिस्ट  दे  सकता  हूं  ।

 an r ofatran  में  दिये  गये  हैं  ।
 सरदार  To  एस०  सहगल  :  यह  जो

 श्री  अच्युतन
 :

 कया  fad  बैंक  को  इस  की  पांच  जगहें  उन  के  ग्र लावा  श्राप  से

 व्यवस्था  से  कोई  वित्तीय  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री ०  ato  गुहा
 :

 रिज़र्व  बैंक  के  कुछ  श्री  सती दा  चन्द्र  :  उन  के  पांच

 एजन्ट हैं  तथा  यह  हैदराबाद में  इसके

 एजन्ट के  रूप  में  काम  करेगा  यह  लाभ
 में  होने  वाले  हैं  ।

 हानि  का  कोई  प्रश्न  नहीं  ।
 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  हम  जान  सकते  हैं

 कामत  कोर  तथा  सामाजिक  काय
 किया  पी०  में  भी  कोई  ऐसा  कैम्प  था  ?

 ~

 *2Qo9,  सरदार  To  एस०  सहगल  अगर  ga  था  तो  उस  में  कितने  लड़कों  नें

 भाग  लिया  ?
 क्या  रक्षा  मंत्री यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  केडिया  कोर  ने  श्री
 सतीश  चन्द्र

 :  य० ८  पी०  विन्ध्य

 भारत  के  पुर्ननिर्माण  के  लिये  देश  भर  में  कई  प्रदेश  का  एक  कैम्प  लेंस डाउन  में  हुमा  जिसमे

 प्रकार  के  सामाजिक  कार्य  हाथ  में  लिए  हैं
 ?

 आफिसर्स  के  अलावा  ७३६  वलिक कें डट  थे  |  उन्होंने

 एक  पहाड़ी  क़रीब  डेढ  मील  लम्बी दिल्‍ली  बम्बई  के

 afer  कोर  ने  कोई  सुविख्यात काम
 र  १४  फीट  चौड़ी  बनाई  जिस  पर  जीप्स

 जा  सकती  े  दूसरी  मोटरें  भी  जा  सकती किये हैं  ?

 |

 रक्षा  उपमंत्री  सती दा

 जी  राष्ट्रीय केडित  कोर  की

 प्रो०  डी०  सी ०  शर्मा  :  क्या

 ~  कार्य  करने  से  उनकी  सतिक  ट्रेनिंग  में  कोई
 ट्रेनिंग  के  पाठ्यक्रम  में  समाज-सेवा  कार्य

 बाघा  तो  नहीं  पड़  जाती  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इन  सभी  कैम्पों  में
 इस  वर्ष  दिल्‍ली  के  केडितों ने

 दिल्ली  राज्य  के  नांगलोई-कांझावाला  क्षेत्र
 नियमित  रूप  से  सैन्य  प्रशिक्षा  दी  गई  ।

 रिक  श्रम  ट्रेनिंग  के  अलावा  था  |

 में  ३२  मील  मिट्टी  से  भरी  हुई  नालियां  साफ

 कीं  ।  बम्बई  के  केडितों  ने  चार  इमारतें  बनाई  श्रीमती  ए०  काले  :  निर्माण  कार्य  के

 जिन  में  कि  दो  कमरे  वाले  २२  घरों  की  अलावा  यह  केडित  किस  प्रकार  का  सामाजिक

 अवस्था  इसके  अलावा  उन्होंने  बेलगांव  कायें  करते  हैं  ?
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 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यदि  कार्यਂ  भ्र  बढ़  रही  है  ।  कैम्पों  में  लड़कों  ने  ६  धंटे

 से  माननीय  सदस्य  का  आशय  शारीरिक  श्रम  रोज  शारीरिक  परिश्रम  किया है  ।

 तो  केडित  यह  श्रम  करते  राष्ट्रीय  केडित  भ्र  भक्त  ददन  :  प्रभी  माननीय  मंत्री

 कोर  के  बालक  कौर  भी  कुछ  सामाजिक  काय  महोदय ने  बतलाया  क्रि  नैशनल  कैडेट  कोर  ने

 करते  रहे  हें  ।  बड़े  बड़े  मेलों  तथा  प्रदर्शिनियों  लैंस डाउन  में  एक  सड़क  बनाई  थी  |  क्या  उनको

 आदि  में  वह  स्वयं  समाज-सेवा का  काम  करते
 कि  मालूम  हैं  कि  बरसात  के  बाद  वह  सड़क

 यह  सब  कुछ  स्वेच्छा  से  होता  है  तथा  कुल  बरबाद  हो  गयी  है  कौर  FAT  उसकी  रक्षा

 वैसे  राष्ट्रीय  केडित  कोर  के  तत्वावधान  में  की  कोई  व्यवस्था  की  जा  रही  हैं  ?

 नहीं  होता  है
 |  श्र  सतीश  चन्द्र  भ्रानरेबिल  मेम्बर

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  इन  ATT  के
 ~  ~~  a

 कैडेट

 थलग  निर्माण  कार्यों  को  छोड़  के  क्या  सरकार  कोर  के  लड़कों  ने  सड़क  तो  उसकी

 की  ऐसी  कोई  योजना  है  कि  राष्ट्रीय  केडित  हिफाज़त  वह  खूद  कर  सकें  तो  बेहतर  है  ।

 कोर  की  गतिविधियों  को  सामुदायिक  कलकत्ता  स्थित  भारतीय  अजायबघर
 परियोजनाश्रों  के  विकास  कार्य-क्रम  के  साथ

 वर्ग  )
 एकीकृत किया  जाये  ?  *

 220d,  द श्  एस०  सा ०  सामन्त  :  क्या

 ह  सतो  चन्द्र  :  श्रीमान्‌  ,  feet  राज्य  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 में  इन  केडितों  ने  जो  काम  किया  हैं  वह  कलकत्ता  स्थित  भारतीय

 दायिक  परियोजना  क्षेत्र  में  ही  किया  गया  हैं  ।
 यब घर  के  कर्मचारी  वर्ग  के  वेतन  तथा  भत्ता

 केडितों  को  सामुदायिक  परियोजनाओं  की
 की  दरों  में  किस  आधार  पर

 परिवर्तन
 किया

 गतिविधियों  में  अधिकाधिक  रूप  से  भाग
 गया है  ;

 लेने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  में

 पहले  भी  सदन  में  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि

 क्या  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 को  भी  इस  से  कोई  फायदा  पहुंचेगा
 राष्ट्रीय  केडित  कोर  की  देख  रेख  में  एक

 कितनी
 सहायक  केडित  कोर  तैयार  किया  जा  रहा  है

 तरक्की दी  गई  है  ;  तथा
 तथा  सामुदायिक परियोजना  क्षेत्रों  में  काम  ~
 करने  वाले  केंडित  विकास  क्षेत्रों  अथवा  इस  अजायबघर  में  श्रेणीवार

 दायिक  परियोजनाओं  के  प्राधिकारियों  के  कितने  कर्मचारी  हैं  ?

 सहयोग  में  काम  किया  करेंगे  |  दिक्षा  व  प्राकृति  ह  संसाधन  तथा

 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  इन  को  इस  बात  fas  अनुसंधान  मंत्री  आज़ाद

 की  भी  कोई  हिदायत  हूँ  कि  जब  इन  का
 कम्प  सेंट्रल  पे  कमीशन

 ने  जो  सिफारिशें

 हो  तो  wit  समय  में  से  इतना  इतना  समय
 की  थीं  उनके  मुताबिक  स्टाफ  की  तन्ख्वाहें

 का  स्केल  बनाया  गया  है  । इन  को  सामाजिक  कार्यों  में  लगाना  चाहिये  ?

 शो  सतीश  चन्द्र  :  इस  तरह  की  कोई

 कंद  तो  नहीं  लेकिन  श्राम  तौर  पर  देखा  (T) + TATRA *  जनरल  परसेंटेज  बताना  मुश्किल

 यह  गया  है  कि  नैशनल  wee  कोर  के  लड़के

 नहीं हैं अज  कल  के
 स्कूलों  और  कालेजों  के  लड़कों

 के  मुकाबिले  में  इस  तरह  के  कामों  में  ज्यादा  ग्रेड  तीन  में  १०  हैं  तथा  ग्रेड

 दिलचस्पी  लेते  हैं  ak  उन  की  प्रवृत्ति  उस  चार  में  ६८  |
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 को  एस०  सो०  सामन्त  :  में  माननीय  तथा  ।

 मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  यह  जो  स्केल  किसान  कालिज  न्यूजर्सी  ने  एक  स्कालरशिप

 को  रुपया  दिया  गया  उसके  हिसाब  से  arp  किया  है  ।  मगर  अ्रानरेबिल  मेम्बर

 कर्मचारियों को  उनके  बारे  में  ज़ो  बजट  का  यह  ख्याल  सही  नहीं  है  कि  वह  सिर्फ  सोशल

 उसमें  कितना  ज्यादा  रुपया  मंजूर  किया  साइंस  के  लिये  हैं  ।  इस  तरह  की  कोई  शर्ते

 गया हे  ?  नहीं  लगाई  गई  है  ।  स्कालरशिप  ४७५  डालर

 सालाना  का  हैं  जो  कालिज  की  पढ़ाई  का

 मौलाना  आज्ञाद  :  यह  तो  में  ने  ait  खर्च  है  ।  इस  के  भ्र लावा  जितना  खर्चे

 इसका  टोटल  नहीं  मेरे  पास  लिस्ट
 होगा  जैसे  यहां  से  जाने  कौर  का  खर्चे

 मौजूद  है  और  उस  लिस्ट  से  में  बतला  सकता  वह  सब  विद्यार्थी  को  भ्र पने  पास  से  देना  होगा
 |

 हूं  कि  किन  किन  की  तनख्वाह  में  क्या  क्या  कालिज  में  पढ़ाई  सिर्फ  बेचेलर  डिग्री  तक  होती

 बढ़ाया  गया  लेकिन  कुल  कितना  बढ़ा
 है  ।  कोर्स  की  मुद्दत  एक  से  चार  वर्ष  तक  है

 वह  में  प्रभी  नहीं  बतला  सकता  |  नगर  जिस  तरह  का  सब्जेक्ट  हो  कम  कम

 रेबल  मेम्बर  चाहें  तो  यह  लिस्ट  हाउस  की  क्वालिफिकेशन वहां  के  लिये  मैट्रिक  है

 टेबल  पर  रख  दी  जा  सकती  है  |  च्

 अभी  इस  का  फैसला  नहीं हु a
 को  एस०  Ato  :  क्या  यह  बात  ह

 सच  हैँ  कि  इस  बजट  के  सिवाय  श्र  दो  हजार  श्री  राधा  रमण  :  में  माननीय  मंत्री

 रुपये
 एक

 टाइपिस्ट  कौर  उसके  काम
 के

 लिये  से  जान  सकता  हूं  कि  इस  स्कॉलरशिप
 के

 ग्रांट किये  गये  हैं  ?

 किया  जायेगा  ? मौलाना  आज़ाद  :  मेरे  इल्म  में

 यह  बात  नहीं  है  ।  मौलाना  आजाद  :  दरख्वास्तें  मंगवाई

 समाज-शास्त्र  पारितोषिक  गई  हैं  र  मिनिस्ट्री  इन  पर  ग़ौर  करेगी
 ।

 श्री  रखना  fag  जैसा  कि  विजय
 *

 ११०९,  श्री  राधा  क्या
 लक्ष्मी  जी  केਂ  नाम  से  अमरीका  ने  एक

 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग कि
 शिप  हिन्दुस्तानी  विद्यार्थी  को  दी  है  क्या  उसी

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  अ्रमरीका
 प्रकार  से  भारत  सरकार  भी  कोई  शभ्रमरीकन

 के  एक  विश्वविद्यालय द्वारा  घोषित  किया
 स्टूडेन्ट  को  अब्राहम  लिंकन  के  नाम  से

 गया  हैं  कि  श्री  विजय  लक्ष्मी  पंडित  के  नाम  से
 शिप  देगी  ?

 एक  भारतीय  विद्यार्थी  को  समाज-दास्तों
 मौलाना  आज़ाद  :

 चूंकि  एक  स्कालरशिप के
 अध्ययन  के  लिये  एक

 पारितोषिक
 दिया

 जायेगा  !'  हिन्दुस्तानी  को  दिया  गया  इस  के  लिये

 हिन्दोस्तान  भी  एक  स्कालरशिप किसी
 यदि  ऐसा  तो  उस  का

 रीकन  के  नाम  पर  दे  कुछ  ऐसा  जरूरी  नहीं  है  ।

 विवरण क्या  है  ?
 श्री  बंसल  :  यह  दरख्वास्तें किस  के

 वह  पारितोषिक  किस  को  दिया  जरिये  मंगवाई गई  हैं  ?

 मौलाना  आज़ाद  :  दरख्वास्तें  मिनिस्ट्री

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  ने  डायरेक्ट  मंगवाई  हैं  ।  मिनिस्ट्री  के  खत्म

 निक  अनुसन्धान  मंत्री  आज़ाद  )  :
 में  जब  यह  बात  थी  तो  मालूम  FHT  था
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 कि  कालिज  यह  चाहता  हैं  कि  डायरेक्ट  at  राज्य  सरकार  तथा  भारत  सरकार  के

 ख्वास्तें  मंगवायें  लेकिन  हमने  कालिज  की  स्पीकर  समझौते  ही  से  हो
 '

 सकता  है  तथा

 तवज्जोह  दिलाई  कि  जो  कार्यवाही  होनी  भूत  काल  में  ऐसे  समझौतों  के  द्वारा  ही

 चाहिये  गवर्नमेंट के  जरिये  होनी  चाहिये  मण  हुए  हैं  ।  उन  कर्मचारियों के  मामलों

 चुनांचे  अब  गवर्नमेंट  श्राफ  इण्डिया  at  जिन  के  अभ्यावेदन  विचाराधीन  तीस

 सम्बन्धी  राज्य  सरकारों  के  पराग्वे  से  विचार ख्वास्तें  मंगवा  रही  है  वही  चुनेगी
 ।

 को  बंसल  किया जा  रहा  हैं  ।
 में  पूछना  चाहता हूं  कि

 दरख्वास्तें  किन  से  मंगवा  रहे  किस  जरिये  श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वाम  :

 से  मंगवाई जा  रही  हैं  ?  नीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  ऐसे  कुछ  मामले

 मौलाना  आज़ाद  दरख्वास्तें  स्टंट  सरकार  के  सामने  हैं  जिन  में  सेवा  के

 उत्तरायण  के  प्रार्थना  पत्र  दिये  wa  हैं  ।  क्या
 गवर्नमेंट  कौर  यूनिवर्सिटियों  के  ज़रिये

 में  जान  सकता  हूं  कि  ऐसे  प्रार्थना  पत्रों
 की

 वाई गई  हैं  ।
 कुल  संख्या  कितनी  है

 ?

 att  राधा  रमण  :  क्या  दरख़्वास्तों  को
 ५ 5 है  एम०  alo  शाह  :  ऐसे  प्रार्थनापत्रों

 मंगवाने  के  लिये  कोई  प्रकाशन  किया  गया  था  ?
 कीं  कुल  संख्या  जिन  पर  विचार  हो  रहा  है

 a.
 सालाना  आज़ाद  :  हां  ।  ७२  हैं  पौर  यह  सभी  राज्यों  की  हें  तथा

 इसके  जै  निम्नलिखित  हैं  :

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  आयकर
 राजस्थान  3

 कम चारो  ्
 मसूर  2¥

 *  १११०.  है  एम०  Gao  :  न्नावनकोर-कोचीन  ध

 क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कपा  श्री ए०  THo  टामस  :  में  जान  सकता

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  प्रकार  की

 कर  विभागों
 में  काम  करने

 वाले  खण्ड
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  नौकरियों  का

 राज्यों  के  कर्मचारियों  का  कोई  wera
 करण  कृत्य  सम्बन्धी  are  पर  नहीं  किया

 उन्हें  प्राप्त  हम्ना  है  जिसमें  उन्होंने  प्रार्थना  की
 गया  है  कौर  इसी  कारण  से  राज्यसेवाश्ों

 है  कि  उन  को  उनकी  अपनी  राज्यों  की

 सेवाओं  में  फिर  भेज  दिया  जाय  ?
 में  वापस  जाना  चाहते  हैं

 ।

 श्री  एम०  सी०  दाह  :  राज्य  सरकारों

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कब  के  परामर्श  से  समीकरण  किया  गया  था  |

 निर्णय  करेगी  ?
 तथा  समितियां  नियुक्त  की  गई  थीं

 ।  राज्य

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सौ
 :

 सरकारों  का  एक  प्रतिनिधि  निरीक्षक  के

 रूप  में  बराबर  उपस्थित  रहता  था  ।  वह ।
 x

 ।
 राज्यों

 की
 सेवाओं  में  पुनः  भेजे  जाने  के  कुछ

 देखता  रहता  देता  था  तब

 समीकरण  किये गये  थे  ।
 वेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  फ़ेडरल  वित्तीय

 स्कीम  के  waited  इन  कर्मचारियों  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या  यह  तथ्य

 को  झपने  राज्यों  की  सेवाओं  में  लौट  नहीं  है  कि  कर्मचारियों  दोषपूर्ण  वर्गीकरण

 कर  जाने  का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  ।  इस  तथा  समीकरण से  रुष्ट  सेवाएं

 प्रकार  लौट  कर  जाना  केवल  तत्सम्बन्धी
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 श्री  एम०  सी०  दाह  :
 यह  बात  नहीं  है

 ।  उनको  पुनः  वापस  लेने  पर  राजी  हों  तो  हमें
 जब  cat  समितियों  की

 हुई  थी  तो
 कोई  आपत्ति नहीं  हूं  ।

 इन  कर्मचारियों को  इस  बात  का  विकल्प
 श्री  एम०  एस०  गुरू पाद स्वामी  :  क्या

 दिया  गया  था  कि  चाहे  वह  राज्य  सरकार  की

 सेवाशर्तों  की  शर्तों  को  स्वीकार  करें  या  केन्द्रीय
 में  जान  सकता  हुं  कि  इन  मामलों  पर  निर्णय

 सरकार  की  सेवाओं  की  ach  को  स्वीकार
 करने  में  उन्हें  कितना  समय  लगेंगी  ?  में

 करें  |  उनको  यह  स्वतन्त्रता  नहीं दी  गई  थी
 निश्चित  तारीख  जानना  चाहता हूं  ।

 कि  दोनों
 की

 शर्तों  में  से  जो  sea  समझें  वह  एम०  सो
 ०  शाह  :  जहां  तक

 मं  सुर

 चुन  लें  तथा  शेष  भाग  छोड़  दें  ।  राज्य  का  प्रदान  है  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क के

 सदस्य  मैसुर  सरकार  के  प्रधान  सचिव  से

 को  अच्चुथन  :  उनके  स्मरण पत्र  में
 इस  संबंध  में  बात  करने  के  लिये  वहां  गये  थे  ।

 कौन  कौन  से  मुख्य  कारण  हैं  जिन  के  प्राकार  इस  प्रश्न  पर  मंत्रियों  से  भी  बात  की  गई
 ।

 पर  उन्होंने  राज्यों  को  sear  किये  जाने
 उन्होंने  कहा  कि  वे  अरपना  निर्णय  बाद में  भाग  ।

 का  भ्र भ्या वेदन  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  है  ?
 अभी  तक  हमें  उनका  निर्णय  प्राप्त  नहीं  हुआ

 श्री  एम०  सी०  कुछ  व्यक्तियों  जहां  तक  सावन-कोर  कोचीन  सरकार  का

 संबंध  है  हमने  बातचीत  की  और  मालूम  हुआ के  लिये  इसका  कारण  अनुपयुक्तता  है  ग्रोवर

 कि  त्रावनकोर  सरकार  इन  कर्मचारियों  को
 इसी  लिये  वे  चाहते  हँ  कि  उन्हें  पुनः  राज्यों

 को  भेज  दिया  जाय  |
 वापस  लेने  को  तैयार  नहीं है  ।

 थ्रो  वी०  पी०  नायर  :  क्या  यह  तथ्य

 शी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  पहले  नहीं  है  कि  फैडरल  वित्तीय  खंडानुकलन
 व्यक्तिगत  मामलों  पर  विचार  किया  गया  तथा

 इस  बात  की  गारंटी  की  गई  थी  केन्द्रीय

 उत्क्रामण  कर  दिया  गया ।  तब  दूसरों  के  सरकार  कीਂ  सेवाਂ  में  ले  लिये  जानें  के  बाद

 मामलों  में  निर्णयਂ  टालने  का  क्या  कारण  है  ?
 भी  भ्र धि कारियों  की  स्थिति  पुर्व क्त  बनी

 श्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  सब
 रहेगी  कौर  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  इस  गारंटी

 मामलों पर  एक  साथ  विचार  कर  रही  है  ?  को  पुरा  नहीं  किया  गया  है  ?

 हर  एक  के
 Es  एम ०  सो०  शाह  श्रीमान्‌  ।  श्री  UA  Ato  दाह

 मामले  में  इसका  विचार  रक्खा  गया  है मेरे  साथी  श्री  त्यागी  द्वारा  एक

 विशेष  के  रूप  में  कर  दिया  गया  था  |  ग्रोवर  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  उनकी  स्थिति

 उसके  बाद  पांच  ग्रोवर  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  |  और  weet  हो  गई  तय  यह  हुमा था  कि

 उनको  जो  राज्य  सेवाओं  में  मिलता था उन  पांच  में  से  उच्चता  के  आधार पर  हमने

 तीन  व्यक्तियों  के  उत्कीर्ण  की  आज्ञा  दे  दी  ।  उससे  कम  नहीं  मिलेगा  ।  वास्तव  में  उनको

 तो  शौर  भी  शझ्रधघिक  मिल  रहा वहीं  set  फिर  उपस्थित  हनना  |  इसलिये

 उन  पर  नीति  की  दुष्टि  से  विचार  करना
 बम्बई  निगम  को  ऋण

 ग्रावश्यक  समझा  गया  |  राज्य  सेवा  में

 उत्क्रामण  किये  जाने  की  प्रार्थना  करने  का
 *

 9१११,  श्री  गिडवानी  क्या

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि कार  न  था  ।  वस्तु  राज्यਂ  सरकारों  से  पुछाਂ

 गया  कि  उन्हें  उन  श्रम्यावेदनों  के  संबंध  में  क्या  यह  तथ्य  है  कि  बम्बई  सरकार  ने  बम्बई

 क्या  कहना  है  ।  तथा  यदिਂ  राज्य  सरकारें  म्यूनिसिपल  झ्रायोगਂ  की  एक  नवीन  जल
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 पूति  योजना  के  लिये  भारत  सरकार  से  ऋण  श्री  एम०  सी ०  शाह  :  इस  पर  विचार

 के  लिये  निवेदन  किया  है  ?
 किया  जा  चुका  है  ।

 यदि  ऐसा  तो  क्या  सरकार  श्री  बंसल  :  क्या  सरकार  को  इस  सदन  की

 ने  उक्त  निवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  ?  भावनाओं
 का  पता  है

 कि
 बम्बई  जैसे  बड़े

 वित्त  उपमंत्री  एम०  ato  :
 राज्यों  तथाਂ  शहरों  को  छोटे-छोटे  तथा

 अविकसित  क्षेत्रों  की  तुलना  में  प्राथमिकता  दी
 शौर  सरकार  ने

 राज्य  सरकार  को  इस  योजना  पर  १९  XR-4¥
 जा रही

 श्री  एम०  alo  शाह  :  मेरे के  लिये  २  करोड़  रुपया ऋण
 देना  स्वीकार

 कर  लिया है  ।
 माननीय  मित्र  का  निष्कर्ष  सही  नहीं

 कदाचित  उन्हें  ज्ञात  होगा  किः  पंचवर्षीयਂ
 श्री  गिडवानी  :  प्रयोग  ने  कुल

 राशि  मांगी  थी  ?
 में  इस  ara  के  लिये  १५  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  और  उस  १५  करोड़  रुपयें
 थी  एम०  सी ०  दाह  उन्होंने  geyR-  की

 राशि  में  से  यह  ऋण  दिया गया  है
 ।

 ve  से  लेकर  PEKY-KS  तक  के  लिये  प्रति  वर्ष  उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्र गला  प्रदान  |

 २.५  करोड़  रुपये  की  मांग की  है  ।

 आर्थिक  उन्नति

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  केवल  एक
 १११२.  सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  राज्य

 वर्ष  के  लिये  स्वीकृत  हुई  है  अथवा  तीन  वर्ष
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  निम्न

 तक  चलती  रहेगी  |  क्या  कुल  राशि  तीन  किश्तों  लिखित  राज्यों  की  प्राचीन  उन्नति  के  लिये
 में  स्वीकृत  की  जायगी  या  एक  बार  ही  में  ?

 सन्‌  g&¥o  से  जून  2&XR  TH  भारत  सरकार

 THo  सी०  शाह  योजना  भक्तियोग
 से  कुल  कितनी  सहायता  दी  (१)

 ने  १९४३-५४  के  लिये  २  PEYY-UY
 (२)  (३)

 के  लिये  २  करोड़  तथा  १९५५-५६  के  लिये

 १.५  करोड़  रुपये  का  अ्रनुदान  स्वीकार  किया
 (४)  तथा  (५)

 भारत ?
 हैं  ।  यह  योजना  आयोग  की  सिफारिश  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  सिफारिश  से  सहमत  है  शर
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 काटजू  )  :
 एक  विवरण  मांगी  गई  सुचना  सहित

 १९५३-५४  के  लिये  उसने  दो  करोड़  रुपया

 विध्न  ही  सदन  पटल  पर  रखा  जायगा  |
 दे  दिया  है  ।  इस  पर

 प्रति  वर्ष  विचार

 किया  जाया  करेगा  ।
 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  यह  बात  सही

 है  कि  इन  राज्यों  के  बनिस्बत  अन्य  राज्यों  को
 श्री  दादी  :  ऋण  की  शर्तें  क्या  हूँ  ?

 ate
 सहायता

 दी
 जा  रही  है

 ?

 एस०  सी०  wl  तक  ga  डा०  काटजू
 द  दीਂ  जा  रही  लेकिन

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  इस  मामले  कितनी  दी  जा  रही  है  यह  जब  तक  स्टेटमेंट
 पर  वहीं  योजना  आयोग  के  उप-सभापति  तथा  तैयार  नहीं  होगा  मेरे  लिये  बतलाना  नामुमकिन
 निगम  के  अधिकारियों  में  बात  चीत  हुई  है  ।

 थी  बंसल
 :  ये  ऋण  देने  से  पूर्व  भारत

 सेठ  गोबिन्द  दास  क्या  यह  राज्य

 सरकार  ने  क्या  बम्बई  राज्य  तथा  निगम  की  समयਂ  समय  पर  कोई  रिपोर्ट  भेजते हे  कि  जो

 उनके  दायित्व  पर  लोक  ऋण  लेने  की  क्षमता  सहायतायें  उनको  केन्द्र
 से

 मिलता  हूँ  उसको

 पर  विचार  कर  foerr  सै
 लिया  इ  ४  किस  प्रकार  से  ad  करते  हें  ?
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 भारतीय  वायु-सेना  अकादमी  संख्या  १ डा०  काटजू  :  जी  रिपोर्ट  तो  भेजा

 a  || करते  ष  |  १११३.  श्री  राधा  क्या

 हो  सस ६  :  ऐसा  प्रश्न  पूछे  जाने  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगेकि  gx  १

 न क्या में  जानਂ  सकता  हूं  कि  माननीय  म
 कुछ

 में  भारतीय  वायु  सेना  अकादमी  संख्या

 समय  बाद  सदन  पटल  पर  विवरण  रखने  के  अम्बाला से सिकन्दरा से  सिकन्दरा बाद  को  क्यों  हटा  दी

 लिये  क्यों  कहते  हे  ?  गई थी  ?

 इस  पर  कितना  व्यय  gat  था  ?
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  कभी  तैयार

 न  ay  रक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी  :
 ak

 wie  प्रकार  के  गंभीर
 तथा

 प्रशासन
 को  प्रश्न  बहुत  पहिले  ही  रखा

 संबंधी  कारणों  ।
 जा  चुका  था  गर्त  कौर  समय  लेने  कीਂ  क्या

 आवश्यकता  है  ?
 लगभग  ६७,०००  रु०  |

 श्री  राधा  क्या  में  जान  सकता
 माननीय  सदस्य उपाध्यक्ष  सही दय

 हूं  कि  इस  परिवर्तन  से  व्यय  पर  क्या  प्रभाव
 यह  जानना  चाहते  हैँ  कि  क्या  विवरण  तैयार

 पड़ेगा ?
 करने  के  लिये  इतना  समय  पर्याप्त  था  |

 डा०  काटजू  :  कदाचित  ऐसा  ही  हो  |  श्री  त्यागी
 :

 में  समझता हूं  कि

 गत्ता  इससे  स्थिति  अ्रधिक  प्रतिकूल  हो  जायगी
 मुझे  उन  लोगों  को  पड़ेगा  और  उत्तर

 की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  क्योंकि  अम्बाला  में  हवाई अरट AE  की  पट्टी  की  पुरी

 श्री  Wo  एम०  रासत  क्या  में  जान
 रोवर  हीलिंग  कराने  तथा  उसको  नया  कराने

 की  आवश्यकता  थी  और  इसਂ  पर  बहुत  रूपया
 सकता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्मुख  ऐसी

 व्यय  होता  |  यहां  बदल  कर  रात  से  केवलਂ
 सहायता  स्वीकार  करने  के  समयਂ  प्रमुख

 ६७,०००  रु०  ही  व्यय  ea  है
 ।  जैसा  कि  में

 भावपूर्ण  दृष्टिकोण  क्या  थे  ?  क्या  खाद्यान्नों
 कह  चुका  हूं  कि  ag  निर्णय  way  प्रकार  के

 wife  at  भ्रत्यधघिक  कमी  आदि  प्रमुख
 कारणों  के  परिणामस्वरूप  करना  पड़ा  जिसमें

 दृष्टिकोण  नहीं  थे  ?
 स्थितिਂ  की  सम्मिलित  है

 डा०  काव्य  :  इन  ऋणों  तथा  अनुदानों  इस  विचार  से  कि  प्रशिक्षा  प्रतिष्ठापन

 को
 देते  समय  बहुत  सी  बातों  पर  विचार  जहां

 तक
 संभव  हो  सके  देश  के  श्रन्तर्भाग  में

 करना  पड़ता  है  :  अधिक  अन्न  रखा  जाय  जिससे  युद्ध  के  समय  भी  प्रशिक्षा  में

 उपजाओ  तथाਂ  बिजली  बाधा न  पड़  सके  |

 शादी  ।  क्या
 में  यह  सुझावਂ  रख  सकता हूं  कि  जब

 श्री  राधा  रमण  :  क्या  में  जान  सकता
 विवरण  तैयार  ही  जाय  तो  अनुपूरक

 हूं  कि सरकार  किसी  अन्य  भारतीय  वायु  सेना
 पूछे  जा  सकते  विवरण  तैयार  नहीं

 अकादमी  को  किसी  अन्य  जगह  ले  जाने  का

 अगला  प्रश्न  \ उपाध्यक्ष  महोदय  विचार कर  रही  है  ?

 श्री सारंग घर  दास  :  क्या  में  पूछ  सकत  श्री
 त्यागी  :.  श्रीमान्‌  ।  at

 aay

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नों  के  पूछने  से  श्री  हेमा
 :

 कया  यह  बात  सही  नहीं  है

 कोई  लाभ  नहीं  है  ।  कि

 एकेडेमी  के  सिक सा बाद  ले  जाने  के  बाद
 भी
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 सिकन्दरा बाद  का  जो  मिलिटरी  एरिया  है  श्री  राधा  क्या  में  जान  सकता

 उसमें  काफी  जगह  ऐसी  है  जो  कि  खाली  पड़ी  हूं  कि  योजना  के  कुछ  आवश्यक  पहलू  ait

 कार्यान्वित  करने  को  दोष  है  ?

 श्री  में  पूर्वे  सूचना  चाहूंगा  |  श्री
 कुछ  भाग  अवश्य ही  रह

 गये  हे  कौर  पुरी  योजना  कुछ  महीनों  में  जाकर
 उपाध्यक्ष  महोदय :  बरगला  श्वसन  |

 कार्यान्वित  की  जा  सकेगी  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  पुनर्गठन  तथा  श्री  टी०  एन०  क्या  में  जान

 करण  योजना  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  पर  कोई  विचार

 222%,  थ्रो  राजा  रमण  क्या  गृह-काय  नहीं  कि  एक  की  बचत  दूसरी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  र  अरन्य  कहीं  पर  होने  वाले  वास्तविक  व्यय

 केन्द्रीय  सचिवालय  पुनर्गठन  से  पुरे  हो  जाने  से  अधिक  है  या  नहीं  ?

 तथा  दुढ़ीकरण  योजना  को  कार्यान्वितਂ  करने  श्री  दातार :  सरकार ने  इस  सब  पर

 के  परिणामस्वरूप  होनें  वाली  व्यय  में  बचत  विचार  किया  है  ।  बचत  के  साथ  ही  श्रद्यासन

 यदि  कुछ  हुई  हो  तथा  की  कार्य-कुशलता  भी  एक  महत्वपूर्ण  विचार

 योजना  के  कार्यान्वित  किये  था ॥

 जाने  के  बाद  से  all  २२  १९५०
 श्री  एन०  एम०  क्या  में  जान

 से  अब  तक  नियुक्त  किये  गये  सहायक  सचिवों

 की  संख्या  ?
 सकता  हूं  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  की  सेवायों

 से  संबंधित  कार्यों  की  जांच  तथा  पर्याप्तता  या

 गृह-काय  उपमंत्री
 :  इसके  विपरीत  दशा  का  शअ्रवलोकन  करने  का

 कायें  किसको  सौंपा  गया  है  ? योजना  के  कार्यान्वित  किये  जाने  के  तथ्यपूर्ण

 वित्तीय  प्रभावों  का  तथा  wer  परिवर्तनों
 श्री  विंमान  में  गृह-मंत्रालय

 का  विशेषकर  सचिवालय  में  कर्मचारियों  की
 ही  इसकी  देख-रेख  करता  है  ।  सरकार  एक

 संख्या  में  अरब  तक  हुए हं  विशेष  विभागਂ  जो  संगठन  विभाग  के

 इनका  हिसाब  लगाना  अ्रव्यावहा रिक

 होगा  |  में

 नाम  से  पुकारा  जाता
 स्थापना  करने

 कुछ  अनुपात  जा  रही है  ।
 पदों  पर  जिन  पर  पहिले  सुपारिन्टेंडेन्ट  काय

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  क्या में करते  थे  कर्ब  सहायक  सूप  रिन्टेन्डेंटों  को

 पन्न  करने  से  कुछ  हुई  है
 ।

 दूसरी  दौर  कुछ
 जान  सकता  हूं  कि  कुछ  पद-वृद्धियाँ  बेतर्तीब

 सहायक  सचिवों  को  सरवर-सचिवों  के  हुई  हू  श्र  निम्न  पदों  से  उन  व्यक्तियों को

 mat  सहायक  सुपरिन्टेन्डेंटों पर  तथा  सहायक  इंचार्जों  को  सहायक

 सुपरिन्टेन्डेन्टों  के  स्थान  पर  पदोन्नति  करने  से  शादी  के  पदों पर  नियु क्त  किया  गया  प्र

 यदि  ऐसा  तो  इन  बेतरतीब  पद-वृद्धियाँ कुछ  अतिरिक्त  व्यय  भी  हना  है  |

 के  क्या  कारण हे  ?
 अस्सी  |  इन  में  से  तक

 fates  ओवर-सचिवों  के  पद  पर  नियुक्ति  श्री  केवल  कुछ  ही  बेतरतीब

 के  लिये  अनुमोदित  किये  जा  चुके  है  ia  1९.  च्  पद-वृद्धियाँ  हुई  हे  ।  कितु  जहां  तक  उनका

 जुलाई  PEXR  से  उनकी  उस  पद  पर  नियुक्ति  संबंध  वे  लगभगਂ  स्थानीय  हे  तथा  विशेष

 की  जा  रही है  ।  विचारों  पर  निर्भर  करती  कि
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 रहे  Zio  एन०  fag:  क्या  में  जानਂ  स्त्रियों  श्र  बच्चों  के  लिये  कल्याणकारी

 सकता  हूं  कि  यह  तथ्य  है  कि  सहकारी  योजनायें

 सचिवों  तथा  अ्रतिरिक्त  सचिवों  की  संख्या  जो
 १११५,  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :

 तीन  ag  पुर्व  थी  अब  उससे  अधिक  हो  गई  है  ?
 कया  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 श्री  हां  कुछ  हद  तक  क्योंकि  स्त्रियों  श्र  बालकों  की  कल्याण

 कार्य  बढ़ने  के  साथ  ही  उनकीਂ  संख्या  भी  योजनाओं  की  सहायता  करने  के  लिये

 बढ़नी  चाहिये  थी  |  योजना  झ्रायोग  द्वारा  रखे  गये  चार  करोड़

 रूपये  कहां  तक  a  कैसे  खर्च  किए  गए  हे  ; श्री  एम०  एम०  लिंगम  :  क्या  में  जान

 सकता  हं  कि  सरकार  एप्पलेबाई  प्रतिवेदनਂ  क्या  केन्द्रीय  कल्याण

 तथा  योजना  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  धार  मण्डल  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  योजनायें

 पर  गोपालस्वामी  अझ्रायंगर  की  सिफारिशों  बनाई जा  चुकी  हू  ;  तथा

 की  पुनर्वास  कर  रही  है  ?  योजना  आयोग  azar  श्र

 को  इन  सभी  पर  विचार  हो
 किसी  दूसरी  संस्था  के  समाज  सेवा

 विभाग

 द्वारा  wa  तक  कितना  कार्य  किया  जा  चुका रहा  है  ।

 a.
 a  ?

 ह
 श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  म॑ं  जान  सकता

 हूं  कि  इस  योजना  का  कुछ  संबंध  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 सुन्दरम-मेनन  समिति
 से  भी  है  ?  निक  अनुसंधान  मंत्री  :

 तथा  ।  गर्वनमैंट  ने  इस  काम
 शो  मुझे  पता  नहीं  ।

 के  एक  बोर्ड  बना  दिया  हैं  i  थोड़े

 श्री  सारगधघर  दास  क्या  में  १९४७  दिन  हुए  इस  ने  काम  शुरू  किया  |  यह  स्कोर

 में  तथा  अब  के  तथा  fan  भ्र ौर तों  शर  बच्चों  के  लिये  ही  नहीं

 सचिवों  की  संख्या  जान  सकता  हुं  ?  है  ।  सोशल  वैलफेयर  के  दूसरे  मैदान  भी  इस

 के  सामने हे श्री  में  पूर्व  सुचना  चाहूंगा  |  SS  ।  बोर्ड  की  अभी  fam  एक  ही

 मीटिंग हुई  ह  जिस  में  इस  ने  ७  काम
 संख्या  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।

 का  प्लान  बनाया  है  ।  भर  जो  एजंसियां
 श्री  राधेलाल  व्यास :  क्या  में  जानਂ

 सोशल  वेलफेयर  का  काम  कर  रही  इन
 सकता  हूं  कि  सचिवों  की  संख्या  में  वृद्धि  का

 से  दरख़ास्तें  मंगवाई  हैं  ।
 कारण  क्लर्कों  द्वारा  अकुशलता पूर्ण  कायें  किया

 जाना  ?  एक  स्टेटमेंट  टेबल  पर  रख  दिया

 ary  दातार  :
 गया  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या

 यह  कहना  बिल्कुल  ही
 ४४]  जनाब  की  इजाजत  से  में  यह  भी  बतलाऊं

 गलत  है  ।  यह  तो  केवल  कार्य  वृद्धि  केकारण

 है  ।
 कि  तभी  कुछ  दिन  हुए  एक  ware  के  जवाब

 में  तमाम  तफ़सीलात बतला  दी  गई  हें  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 न्र गला  प्रशन  |
 att  दी०  एस०  To  म

 समझता  हूं  कि  मण्डल  ने  ga  के  मार्ग  दर्शन

 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  इस  के  लिए  कुछ  नियम  बनाए  हूँ  ।  क्या  माननीय

 अधिकतम  व्यय  को  कम  करने  की  कुछ  संभावना  मंत्री  सदन  पटलਂ  पर  उन  को  रखने  की  कृपा

 करेंग े?
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 मौलाना
 आज़ाद  :

 रूल्स  बोर्ड  बना '  रहा  सदस्य  ह  कौर  उन्हों  ने  अरब  तक  क्या  कार्य

 हू  ।  फिर  इन  पर  ऐजुकेशन  ak  फाइनेंस  किया  हू  ?

 मिनिस्टरी  ग़ौर  करेगी  ।  इस  के  बाद  वे  साने
 मौलाना  आजाद  :  इस  रिपोर्ट  से  इस

 जाएंगे  |  अगर  आनरेबल  मैम्बर  चाहते  हें  का  कोई  ताल्लुक  नहीं  हू ।-में  झ्र भी  इस  का

 तो  मंजूरी  के  बाद  वहू  हाऊस  के  टेबल  पर  जवाब  नहीं  दे  सकता  |

 रख  दिये  जा  संकते  हे  ।
 श्री  थाना  पिल्ले  :  क्या  में  जान  सकता

 श्री  टी०  एस०  ए०  कुछ  हूं  कि  बोड़  की  सदस्यता  के  लिये  क्या  agar

 नियम  समाचार  पत्रों  में  छपे  थे  ।  यदि  उन  की
 हे-झ्र  उस  बोर्ड  के  कौन  २  सदस्य  हैं  ?

 मंजूरी  नहीं  हुई  थी  तो  वे  पत्रों  में  कसे  छप
 मौलाना  में  मेम्बरों  की  लिस्ट

 सकते  थे  ?  जब  वे  छपਂ  चुके  ह  तो  वे  सदन  को  सुना  दे  सकता हूं  |  लेकिन  कुझालिफिकेशन
 पटल  पर  प्रगति  तरह  से  रखे  जा  सकते  हें  ।

 का  फैसला  भ्रानरेबल  मेम्बर  खुद  कर  लें  ।.

 सालाना  आज़ाद  मुझे  नहीं  मालूम  श्री  थानू  क्या  इस  का  अनुवाद

 आनरेबल  मेम्बर  किन  रूमज़  की  तरफ  इशारा  हो  सकता  है  ?

 कर  रहे  ह  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  इबतिदाई  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री

 बातें  जो  पहली  मीटिंग  में  की  गई  वह  नाम  बतलाने  के  लिये  तैयार  अर  माननीय

 रिपोर्ट  में  at  गई  हों  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  सदस्य  स्वयं  उन  ग्रहंतात्रों  का  पता  लगा

 हूँ  रूल  बनाए  जा  रहे  हें  रोक  वह  मिनिस्ट्री  संकते  हू  |

 के  सामने  शभ्राएंगे  ।  मिनिस्ट्री  जब  उन  को

 मान  तब  वह  तैयार  समझे  जायेंगे  ।
 श्री  ad  मेरा  seas

 कि  क्या  सदस्यता  के  साथ  कुछ  श्रहताश्रों

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  में  यह  जान  का  होना  आवश्यक  है  ?  मं  यह  नहीं  पूछना

 सकती  हूं  कि  इस  समाज-कल्याण  मण्डल  चाहता  कि  उनਂ  की  अरहंताएं  क्या  हैं  ?

 द्वारा  स्त्रियों  शर  बालकों  के  लिये  कौन  सी
 मौलाना  नहीं  ।

 विशेष  कल्याणकारी  योजनाओं  पर  विचार

 को  एम०  क्या  में  qe bed
 ग

 किया  जा  चुका  है  ?

 जान  सकता  हुं  कि  देश  में  समाज  कल्याण  का

 मौलाना  आजाद  शरभ  इस  की  कार्य  करने  वाले  कितने  संगठन  हे  और  उन  में

 तफ़सीलात  नहीं  बतलाई  जा  सकती  हे  ।  से  कितने  संगठनों  को  सरकार  समाज

 qe  इ  नक  नक्शा  बनाएगा  कि  खास  तौर  पर  कल्याण  की  योजनाओं  को  चलाने  के  लिए

 बच्चों  के  वैलफेयर  के  लिये  कौर  अ्रौरत  के  प्रधिकरण  के  रूप  में  स्वीकार  किया  ?

 वैलफेयर  के  लिये  भ्र ौर  ऐसे  लोगों  के  लिये

 काम  किया
 उपाध्यक्ष  महोदय :  बोर्ड  यह  काम  इसके

 जो  अपाहज  मजबूर
 बाद  करेगा  यह  बात  माननीय  मंत्री  ने

 जायगा  |

 बतलाई हूँ  ।

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  क्या  में  श्रीमती  ए०  काले  क्या  में  एसा  समझ

 यह  जान  संकती  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  सकती  हुं  कि  अब  तक  समाज  कल्याण  संस्थानों

 ने  बालकों  की  शिक्षा  के  लिये  एक  भारतीय  को  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं  दी  गई

 राष्ट्रीय  समिति  का  निर्माण  किया  यदि  हे  शर  यह  कि  aa  तक  कोई  काम  भी

 यह  बात  ठीक  तो  उस  समिति  के  कितने  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ?
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 मौलाना  आज़ाद  :  जहां  तक  मुझे  मालूम
 रखी  गयी  शर  न  ही  उन  से  विशेष

 है  at  तक  किसी  खास  एजंसी को  मदद  ताशों  की  अपेक्षा  की  जाती  हैँ  ।  इस  के  लिये

 कोई  निश्चित  नियम  नहीं  बनाए  गये  हें  ।
 नहीं  दी  गई  है  ।  अभी  इबतदाई  काम  हो

 रहा है  ।  शी  कैप्टन  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 श्रोता  रेग  चक्रवर्ती  :  वह  अधिकरण  क्या  इन  चार  करोड़  रूपयों  में  से  कुछ

 कौन  सा  जिस  के  द्वारा  विभिन्न  राज्य
 रक़म  खर्च  की  जा  चुकी  है

 ?

 इस  समाज  कल्याण  कार्य  को  करेंगे  ?  कौर  मौलाना  आज़्ञाद  नहीं  ।

 क्या  में  यह  जान  सकती  हूं  कि  क्या  यह
 att  बूबराघसामी

 :  कितने  समाज
 समाज  कल्याण  मण्डल  सीधे  बात  चीत  कर

 सेवा  विभागਂ  अथवा  संस्थाएं  स्थापित

 सकता  है  ?
 की  गई  हे  भ्र  देश  में  जहां  कहीं  वे  स्थापित

 मौलाना  यह  बोड़े  इस  लिये  किये  गये  ह  उन  स्थानों  के  क्या  नाम  ह  ?

 बनाया  गया  है  कि  मुल्क  में  जो  प्राइवेट
 मौलाना  यह  में  नहीं  बतला

 एजंसियां  मौजूद  हू  कौर  काम  कर  रही
 सकता  |  बोर्ड  नए  इन्स्टीट्यूशनਂ  काइम  करने

 इन  के  जरिये  काम  किया  जाय  और  इन्हें
 के  लिये  नहीं  बना  ह  ।  जो  प्राइवेट  एजंसियां

 मदद  दी  जाए  बोर्ड  को  पूरा  इख़तियार

 हूं  कि  इस  बारे  में  डायरेक्ट  कम्यूनिकेशन

 काम  करें रही  उन्हें  मदद  देने  के  लिये

 बना है  ।

 करे  भ्र ौर  वह  कर  रहा  ह  |
 उपाध्यक्ष  गैर  सरकारी

 सेठ  गोबिन्द  दास  :  क्या  माननीय  मंत्री  को
 हों  से  लाभ  उठाया  और  उन  के

 यह  बात  मालूम  कि  झ्राधूनिक  दिक्षा
 द्वारा  यह  काम  किया  जायगा  |

 विशेषज्ञों  की  यह  राय  है  कि  यथार्थ  में  बच्चों
 श्री  क्या  योजना  की  अवधि

 की  दिक्षा  तीन  कौर  छः  वर्षों  के  समय  के

 के  बीच  कुछ  रक़म  खर्च  की  जायगी  ?
 बीच  में  ही  खत्म  हो  जाती  हं  कौर  क्या  यह

 बोर्डे  इस  बात  पर  भी  कुछ  विचार  करेगा  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रभी  तक  कुछ  नहीं  |

 कि  तीन  श्र  छः  वर्षों  के  बीच  के  बच्चों  कीਂ  श्री  केलप्पन  :  array  तीन  वर्षों  में

 शिक्षा  इस  देश  में  किस  प्रकार  दी  जाय  ?  क्या ?

 मौलाना  आज़ाद  :  बोझ  इस  पर  भी
 उपाध्यक्ष  महोदय  ह  माननीय  सदस्य

 गौर  करेगा  ।  उत्तर  को  पढ़  सकते ह  ।  इस  अवधि  के  अन्दर

 बाबू  रामनारायण  अभी  मंत्री  इस  उद्देश्य  से  खच  करने  के  लिये  चार  करोड़

 से  जब  पूछा  गया  कि  ats  के  सदस्यों  रूपये  प्रति  रखे  गये  ह

 की  योग्यता  कया  हूँ  तो  इस  पर  उन्हों  ने  जवाब
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  में  ने  प्रभी

 दिया  कि  योग्यता  के  बारे  में  मैम्बर  खुद  फैसला
 एक  ही  सप्लीमेंटरी  पूछा  ।  क्या  में  एक

 करेंगे  |  तो  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि
 सप्लीमेंटरी  ग्रोवर  पूछ  सकता  हुं  ?

 बोर्ड  के  सदस्यों  को  बहाल  करना  है  मंत्री

 महोदय  ने  तो  मैम्बर  कैसे  फैसला  करेंगे  ?  उपाध्यक्ष  में  कई  अनुपातों

 की  अनुमति दे  चुका  हूं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय :  फैसला

 नहीं  कर  सकते  हें  ।  माननीय  मंत्री  ने  बतलाया  श्री  एम०  एल०  f  पर  मेरे  लिये

 कि  इन  सदस्यों  के  बारे में  कोई  ada  नहीं  कोई  नही ं।



 २०६ रे
 मौखिक  उत्तर  ८  सितम्बर  348.0  मौखिक  उत्तर  Voge

 काम  करने  में  इस  तरह  की  तालीम

 खेद  हूँ  ।  अब  माननीय  सदस्य  ने  दूसरा  प्रीत  दी  जाय  ?

 पूछना है  ।  मौलाना  आजाद

 मंत्रियों  और  उप कुल  पतियों  का  तालीम  के  सिस्टम  के  का  सवाल

 सम्मेलन
 उठाया  है  ।  गवर्नमेंट  यह  चाहती  है  कि

 Ferree.  WAo  Qwo  द्विवेदी
 :

 पहले  एजेंसी  कायम  हो  जाय  फिर

 क्या  शिक्षा  मंत्री  ७  मई  १९५३  को  इसे  मौका  मिलेगा  कि  इस  पर  गौर

 पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १९३२  के  करे  कि  कहां  जरूरी  रिफार्म  अमल

 में  लाया  जा  सकता  हूं  ।  जिस  खास  बातें  पर उत्तर  की  कौर  निर्देश  करके  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  १८  और  १९  अप्रैल  ae  भ्रानरेबल  मैम्बर  ने  तवज्जह  दिलायी  है

 को  दिल्‍ली  में  हुए  शिक्षा  मंत्रियों  शौर  वह  गवर्नमेंट  के  सामने  है भ्रौर  बहुत  जल्द

 कुलपतियों के
 सम्मेलन  के  अवसर  पर  उन्हों  इस  पर  गौर  किया  जायेगा  ।

 ने  जो  श्रीनिवासन  दिलाया  था  कि  भारत
 ory  ए  THO  टान €  :  माननीय  मंत्री

 सरकार  शिक्षा  मंत्रियों  ate  उपकुलपतियों  ने  पिछले  अवसरों  पर  बतलाया  था  कि

 के  सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  पूर्ण  वितत  विधेयक  पर  विभिन्न  विश्वविद्यालयों

 भूति  के  साथ  विचार  उस  की  पूर्ति के  को  आपत्ति  होते  हुए  सरकार  उस

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  विधेयक  को  प्रस्थापित  करने  पर  तत्पर

 हूं  या  की  जायेगा  ?
 ह  क्या  में  जान  सकता  हं  कि  यह

 क्या  सम्मेलन  द्वारा  सरकार  को  विधेयक  कब  प्रस्थापित  किया  ?

 प्रस्तुत
 की

 गई
 सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई

 9
 क्या  आगामी  सत्र  में  इस  के  प्रस्थापित

 ह
 ध

 होने  कीਂ  तराशा  की  जा  सकती  ह  ?

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  मौलाना  श्रीपाद  बिल  तैयार  था  कौर

 निक  अ  संधान  मंत्री  :  गवर्नमेंट  चाहती  थी  कि
 इस  सैदन  में  पेश

 और  ।  कान्फ्रेंस  ने  जो  सिफारिश  करे  ।  लेकिन  श्रानरेबुल  मैम्बर  को  मालूम

 की  थी  गवर्नमेंट  ने  उस  का  प्रिंसिपल  मंजूर  है  कि  इस  सैशन  का  वक्त  कितना  रूका  हुसना

 कर  लिया है
 ।  aa  काउंसिल  are

 मजबूरन  यह  फैसला  करना  पड़ा  कि

 वर्सिटी  एजूकेशन  a  ,
 यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स  maar  सैशन  के  लिये  इसे  उठा  रखा  जाये  ।

 कमेटी  की  जगह  fad  ए  एजेंसी  यूनिवर्सिटी
 प्रो०  ०  ato  माननीय

 ग्रांट्स  कमीशन  के  नाम  से  कायम  की
 मंत्री  जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जायेंगी  ।

 यूनिवर्सिटी  ग्रांट  कमीशन  जो  उस  का

 भी  एम०  एल०  में  यह  जानना
 पुनर्जन्म  किया  जा  रहा

 है
 उस  को

 चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  को  मालूम  पुराने  ढंग
 से  ही

 चलाया
 जा  रहा

 है  !

 हैं  कि  मौजूदा  जमाने  में  जो  तालीम  हो  रही
 मौलाना  श्रीपाद  :

 यह  कमीशन  तो  जभी

 हूँ  उस  के  जरिये  बच्चों
 को

 अपने  घरू  पेशे
 से

 बनेगा  जब  बिल  पास  होगा  ।
 हटा  कर  नौकरी  की  तलाश  में  जाना  पड़ता है

 |

 क्या  इस  सबन्ध  में  कोई  नयी  तजवीज़  सरकार  क्या  में  यह sty  एन०  एम०  fang  :

 रख
 रही

 हूं  कि
 यह

 सब  बन्द
 हो

 कर
 लोग  जान  सकता  हूं  कि  प्रस्तावित  विश्वविद्यालय
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 अनुदान  wary  कब  स्थापित  होने  वाला  कालेजों  के  विद्यार्थी  ्  अपनी  खुशी  से  इस

 में  शरीक  हों  ।  इसे  तेयार  करते  हुए  उन  सब

 उपाध्यक्ष  महोदय
 की  राय  मालूम  कर  गयी  ह  जिन  का

 मुझे  दुःख  से  कहना  पड़ता  हू  कि  was  बेंचों  इस  मुआमले  से  सम्बन्ध है
 ।

 पर  बैठने  वाले  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  और  ज्योंही  वह  तमाम

 वार्तालाप  कर  रहे  हैं  ।  में  न॑  इस  कौर  से  एक  बातें  मालूम  जायेंगी  जिन  अभी

 इन्तजार  जा  रहा  यह  स्कीम  शुरू राजद  सुन  सकता  हुंकार  न  दूसरी  दौर

 में  इस  प्रकार  कार्यवाही  को  कैसे  चला  सकूंगा  ?  कर  दी  जायेंगी  |

 श्री  एस०  एल०  द्विवेदी  म  यह  जानना
 श्री

 क०  Fo  उन
 को  वहां a

 sar  देना  चाहिए  ।  चाहता  हूं  fe  इस  सिलसिले  में  अभी  तक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एन०  एम०
 कितना  काम  हो  चुका  है  और  पुरा  काम  कब

 लिंगम  ।  क्या  माननीयਂ  सदस्य  wa  प्रशन  को  तक  ठीक  तरह  से  चालू  हो  ?

 ay  ?  मौलाना  आजाद  :  यूनिवर्सिटीज
 से

 श्री  एन०  एम०  प्रस्तावित  ख़तो-किताबत  चल  रही  कुछ  स्कीमें  आयी

 विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  के  कब  कुछ  और  हें  जिन  को  इन्तजार  है  |  उम्मीद

 ह ैकि  अब  ज्यदा  वरुण  नहीं  लगेगा  |  जल्द  से स्थापित  होने  की  संभावना  है  ?

 जल्द  हम  इस  काम  को  शुरू  कर  सकेंगे  |
 मौलाना  श्रीपाद  जब  बिल  हाऊस  के

 सामने  कराएगा  |  सेठ  गोबिन्द
 क्या  इस  बात  पर  भी

 माननीय  मंत्री  जी  विचार  कर  रहे  हें  कि
 शिक्षा  सम्बन्धीਂ  कार्यक्रम

 विद्यार्थियों  को  उन  की  डिग्री  ही  तब  मिलनी
 *

 १११७.  शी  एम०  एल०
 चाहिये  जब  कि  वे  कोई  न  कोई  सामाजिक  कार्य

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  अच्छी  तरह  से  कर  सकें  ?

 करेंगे  कि  दिक्षा  मंत्रियों  तथा  उप कुलपतियों
 मौलाना  श्रीपाद  :  इस  बात  पर  गौर

 के  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  wa
 किया  गया  लेकिन  मालूम  हुआ  कि  इस

 aa  विश्व  विद्यालयों  में  तथा  माध्यमिक
 तरह की  बात  अगर  जबरी  तौर

 पर
 की

 दिक्षा  स्तर  पर  विद्यार्थियों  को  शिक्षा
 जायेगी  तो  sat  का  असर  अच्छा  नहीं  होगा

 क्रम  बैरंग  के  रूप  में  शारीरिक  श्रम  तथा
 और  खुद  अपनी  खुशी  से  यह  काम  किया  जाये

 समाज  सेवा  का  काम  करने  में  प्रोत्साहन
 तो  ज्यादा  बेहतर  चुनांचे  जी  स्कीम

 देने  के  लिये  क्या  कोई  योजना  बनाई  गई
 बनायी  जा  रही  वह  इस  बुनियाद  पर

 बनायी  जा  रही  है  जो  अपनी  खुशी
 यदि  बनाई  गई  है  तो  इस  के  कब

 शरीक  होना  चाहे  वह  इस  में  शामिल  हों  ।  जहां
 चालू  होने  की  संभावना है

 ?
 तक  अन्दाजा  गया  हैं  हमें  मालूम  है

 यदि  तो  प्रस्तावों  में  कितनी  कि  खुशी  से  शरीक  होने  के  लिये  तेयार
 a

 लगती  हो  चुकी  है  ?  @  |

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  श्रीमती  में  जन  सकती हूं

 अनुसंधान  मंत्री  :
 '

 कि  क्या  उन  विद्यार्थियों  को  खां  दिया

 एक  प्लान  तैयार  किया  गया  है  कि  जो
 इस

 कायें  को
 करेंगे

 ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  उन  निशा (Aq  जियों  सहायताਂ  करना  चाहते  हं  अथवा

 को  कुछ  दिया  जिन  कों  शारीरिक  विद्यालयों  को  अतिरिक्त  अनुदान  देना

 श्रम  करने  के  लिये  कहा  जायगा  ?  चाहते  अथवा  उन  विश्वविद्यालयों  से

 अनुदानों  को  वापिस  चाहते  जो
 मौलाना  आजाद  स्कीम  में

 यह
 बात

 को  प्रोत्साहन  नहीं  देते  ?

 नहीं  है  ।

 क्या
 श्री  के०  के ०  बु  सब  कुछ  केवल

 गोमती  तारकेश्वर

 भारत  सरकर  ने  विद्यार्थियों  के  कुछ  कैम्पस
 योजना  ही  योजना है  ।

 ऐसे  कामों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिय  खोले  मौलाना  आज़ाद  :  यह  कार्रवाई

 और  यदि  तो  कितने  इस  तरह  के  कम्प  वर्सिटियों  के  ज़रिये  होगी  वही  इस  के  लिये

 भारत  सरकार  की  तरफ  से  खोले  गये  ?  ठीक  एजंसी  हो  सकती  हैं  ।  लेकिन  प्लानिंग

 कमीशन  ने  इस  के  लिये  रखा ह  ता  कि मौलाना  आजाद  :  वह  कम्प  इस  स्कीम  के

 अन्दर  नहीं  खोले  गये  यह  स्कीम  दूसरी  |  इस  काम  को  आर्गेनाइज  करने  के  लिये  जो

 खच  की  ज़रूरत  हो  वह  उस  में  से  दिया  जाये  ।
 श्री  एम०  एल०  अभी  तक  किन

 किन  यूनिवर्सिटियों  से  उस  के  पक्ष  में  जवाब  श्री  वबी रस् वामो  :  कया  में  यह  जान  सकता

 हुं  कि  विद्यार्थियों  से  किस  प्रकार  का  शारीरिक आ  चूके  हे  ?

 श्रम  और  समाज  सेवा  करने  की  अपेक्षा  की
 मौलाना  आजाद  में  इस  वक्‍त

 जाती हू  |  क्या  सड़कों  पर  झाड़  लगाना
 वासियों  के  नाम  नहीं  बतला  सकता  |

 भी  उन  कामों  में  से  एक  काम  माना  जायगा ?

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  मज

 मौलाना  आज़ाद  :  अब  इन  तमाम  कामों
 सकता हूं  कि  क्या  मंत्री  शारीरिक  श्रम  सेवाओं

 को  इस  वक्त  बयान  करना  मुश्किल  हैं  ।  मतलब क  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  ह  ?

 यही  हे  कि  एसे  काम  जिन  में  वह  अपने  जिसम

 बाबू  रामनारायण  हाथ  से  काम
 को  लगा  अपने  हाथ  से  मेहनत  कर

 करना  तो  विद्यार्थियों  के  लिये  उन  की  मर्जी
 इस  तरह के  काम  वहां  पर  उन  से  कराये

 पर  रखा  गया  लेकिन  और  विद्यार्थी  जो  जायेंगे  |

 पढ़ाये  वह  भी  उन  की  मर्जी  से  पढ़ाये

 जायेंगे  या  जबरदस्ती  पढ़ना  होगा  ?  उपाध्यक्ष  महोदय :  अगला  aa  ।

 सरकारो  तमंचा  रियों  ay  शिष्टता मौलाना  आजाद  मर्जी  जिस  वक्त

 वह  कालेज  में  दाखिल  हुए  तो  उन  की  मर्जी  १११९.  श्री  हाथी  :
 गुह-फाओं

 थी  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 श्री  टो०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  माननीय  ध्यान  न्यायाधीश

 मंत्री  ने  बतलाया  कि  योजना  के  प्रारूप  को  वांचू  के  इस  सुझाव  की  कि  अलग  आंध्र  राज्य

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  भेजा  गया  है  ।  बनाने  के  लिये  निषेध  को  हटा  देना

 मुझे  आशा  हूँ  कि  में  उन्हें  ठीक  समझ  सका  हूं  ।  आलोचना  करने  वाले  कम  चोरियों

 की  शिष्टता  नामंक  शीर्षक  वाले  पत्र  की  ओर योजना  को  चालू  करने  के  लिये  किस  प्रकार

 प्रोत्साहन  देना  चाहते  क्या  वह  कच्चा  दिलाया  गया  ह  जो  ३०  मई  १९५३  को

 माल  खरीदने  के  लिये  धन  के  रूप  में  कुछ  में  छपा  था  ?
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 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  तो  क्या  उन  को  इस  प्रकार  सरकार  की

 नीति  के  विरुद्ध  सिफारिशें  करने  से  रोक
 कोई  आदेश  दिया  है  कि  एक  सरकारी

 कर्मचारी  जनता  में  कहां  तक  अपनी  राय  या  उन  दिया  जाता  है
 ?

 विचारों  को  फैला  सकता  जो  तो  संविधान  श्री  दातार  :  यह  बात  उस  विद्वेष  प्रश्न

 के  विरुद्ध  हों  या  राज्य  की  स्वीकृत  नीति  का  पर  frit  होती  है  जिस  की  उन्हें  जांच  करने

 विरोध  करते  हों  ?  के  लिये  कहा  जाता  है  ।  और  यदि  वह
 मामला

 ्  संगत  है  तो  उन्हें  सिफारिशें  करने  को  अधिकार
 यदि  तो  वे  आदेश  क्या

 जगह-सायं  उपमंत्री  :  होता है
 ।

 ह है कन फ यरी

 तथा  अलग  आदेश  की

 कोई  आवश्यकता  नहीं

 *
 ११२०.  श्री  जी०  एस०

 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कर्मचारी  आचरण  नियमावली  में  इस  बात  के

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  भारतीय  वायुसेना
 लिये  उचित  उपबन्ध  रखा

 गया  है  |
 के  लिए  | हैं लिमि फ यरी  ,  विमान

 श्री  कलदार  मं  यह  जान  सकता  हूं  कि
 खरीदना  चाहती  है  ?

 क्या  सरकार  ने  न्यायाधीश  वांचू  को  सूचित

 किया  ह  कि  नवीन  आन्ध्र  राज्य  पर  से  यदि  सच  है  इन  को  किसे

 fi cr  ष  ध  को  हटाने  की  सिपारिश  करना  उन  के  विशिष्ट  प्रयोजन  से  खरीदा  जा
 रहा  है  ?

 लिये  उचित  नहीं  क्योंकि  निषेध  संविधान
 क्या  भारत  में  ऐसा  कोई

 विमानें
 की  धारा  ४७

 के  अनुसार  राज्य  की  नीति  के
 नहीं  जो  यह  काम  कर  सके

 ?

 निदेशक  तत्वों  में
 से  एक  है

 ?

 श्री  दातार  :  सरकार  इसਂ  बात  को
 क्या  यह  सच  है  कि

 निर्माता  लोग

 इस  प्रकार  के  विमान  का  निर्माण  बन्द  करने
 का

 बिल्कुल  स्वीकार  नहीं  करती  ।  सरकार  ऐसा

 नहीं  सोचती  कुछ  सिफारिशें  करने  में
 विचार कर  रहे  हैं  |

 कोई  गलती  की  गई  क्योंकि  न्यायाधीश  (x)  यदि  खाली  got  के

 विषय में  आगे चल  कर  क्या  स्थिति  होगी  ?
 पांचू  से  भावी  राज्य  के  वित्त  सम्बन्धी  तथा

 अनेक  मामलों  के  विषय  में  उन  की  राय
 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 पूछी  गई
 थी

 ।
 a

 श्री  दादी  :  में  यह  जान  सकता  हूं  कि

 क्या  सरकार  सरकारी  कम  चोरियों  के  आचरण
 भारतीय  नाविक  बेड़े

 के  विमान

 विध्वंसक  तोप-चालन-प्रशिक्षण  में  लक्ष्य  कर्षण

 सम्बन्धी  अनुदेशों  को  सदन  पटल  पर  रखने
 के  काम के  लिए  और  भारतीय नाविक  वायु दल

 की  कृपा  करेगी  ?
 के  श्राकाशवर्ती  गोलीवर्षा  सम्बन्धी  प्रशिक्षित

 श्री  दां तार  :  सरकारी  कर्मचारी  आचरण
 में  उपयोग  के  लिए ।

 नियम  छप  चुके  यदि  आवश्यक  तो  में

 उन  की प्रति  सदन  पटल  पर  रखूंगा |
 नहीं  श्रीमान  ।

 श्री  ए०  एम॑०  जब  किसी  इस  विशेष  प्रकार  के

 सरकारी  कमंचारी  अथवा  कई  कर्मचारियों  विमान  का  उत्पादन  बन्द  हो  गया  पर

 की  एक  समिति  आयोग  बनाया  जाता  साम्राज्य-नौ  और  स्वीडन  और
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 डेनमार्क में  यह  काम  में  आ  रहा  है  ।  लक्ष्य  की  दुरी  विमान से  १२००

 फ्लाई  के  पिछले  प्रकार  संयुक्त  से  २०००  फीट  तक  होती si  इस  विषय  में

 आस्ट्रेलिया  और  हॉलैंड  की  नौसेनाओं  के  नौसेना  ने  निर्दिष्ट  किया था  कि  विमान से

 प्रथम-पंक्ति दल  में  काम  आ  रहे  हें  ।  हमारे  लक्ष्य की  दुरी  ६००० फीट  रहे

 पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  इन  पिछले  श्री  जी०  एस०  सिंह  :  क्या  माननीय

 प्रकार के  विमानों का  उत्पादन  बन्द  होने  मंत्री का  कथन  या  लक्ष्यार्थ यह  है  कि  सेना कें

 जारहा  विमान-विध्वंसक  तोप-वाहक  नौसेना  वालों

 इस  प्रकार के  सभी  विमानों के  की  अपेक्षा  अधिक  सूक्ष्म  लक्ष्यवेधी  होते  हैं  ?

 सभी भेदों के  लिए  स्वेसाधारण पुर्जों  की  प्राप्ति

 में  किसी  कठिनाई  की qatar  नहीं  हैं  ।  जहां

 उपाध्यक्ष  अब  हम  विवाद

 बढ़ा रहे  हैं  ।
 ऐसी  स्थिति  नहीं  उस  दशा में  प्रारम्भ

 मे ंही  पर्याप्त  सामान  खरीद  लेने  ar  विचार
 श्री  जयपाल  इस  तथ्य की  दुष्टि

 जो  विमान  के  संचालन-काल  तक  काम
 में  कि आजकल  धरती  पर  पड़े  हुए  विमानों

 को  उड़नें  योग्य  सरकार ने  इस आए  |

 विशेष  खरीद  के  लिए  काफ़ी  बचत  कर  ली
 श्री

 जी०  एस०  fag  :
 में  जान  सकता  सरकार  ने  अपने  या

 है ंकि  कया  भारतीय  वायु  सेना  के  विशेषज्ञों  से  us.

 आदेश  देने के  पहले  परामर्श किया  गया  था
 वैम्पायर

 tye
 का  उपयोग  करने  की  चेष्टा

 कयों  नहीं  की  हैं  ?
 और  उन  की  सिपारिश  क्या थी

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  इस  विषय  में  भारतीय
 श्री  सतीश  चन्द्र  :  विमान

 इस  काम  में  प्रयुक्त  हो  सकता  था
 ।

 पर  माननीय

 सदस्य  विदित  है  कि  वह  चार  इंजिनों

 वाला  भारी  विमान  है  और  प्रस्तावित  विमान
 श्री  जी०  एस०  fag:  उन  की  सिफारिश

 क्या  थी  ?
 की  तुलना में  उस

 की
 आवर्ती  लागत  ate

 पोषण-लागत  बहुत  अधिक  पड़ती  ।

 श्री
 सतीश  we:  नौसेना ने  कुछ

 विशिष्ट  बातें  चाही  थीं  और  वायुसेना  का
 वित्त-वा  forse  समूह

 विचार था  विद्यमान विमान  इस  कार्य  FPR.  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  क्या

 के  लिए  उपयुक्त  न  जिस  की  नौसेना  द्वारा
 गह-कायम  मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे

 मांग
 की  जा  रही  थी  जैसे  कि  लक्ष्य-क्षण  की  कि

 और
 इस  कारण अब  पूरे  परामर्श के  बाद  इन

 विमानों  के  लिए  आदेश  देने  का  विचार  है  ।

 क्या  सरकार नें  उन  आई०  सी०

 एस०/आई०  ए०  एस०  पदाधिकारियों को

 श्री  जी०  एस०  fag:  क्या  यह  सच  नहीं  जिन  को  वित्त  वाणिज्य  समूह  में  सम्मिलित

 हैं
 कि

 भारतीय  वायु  सेना  स्थल-सेना  के
 नहीं  किया  गया  केन्द्र  में  उन  के  डेपुटेशन की

 लिए  वैसे  ही  लक्ष्य-कर्षण  कार्य  किया  करती है
 ?  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद  राज्यों  को  वापस

 कया वह
 नौसेना

 के  लिए  भी  यह  काम  नहीं  कर  लोटा  देने  वाली  पुरानी  रीति  फिर  अपना

 सकती थी  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  वे  और  संयुक्त  सचिव  और

 eeeਂ  से  यह  काम  करते  रहे  पर  सचिव  के  स्थानों  की  पदावधि
 का

 408  P.S.D.
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 ः उन  स्थान  नाम  और  संयुक्त  सचिव  ५  वर्ष ॥

 जिन  के  सामने  १  १९५३  को  आई०  उपसचिव  वह

 सी०  एस०  पदाधिकारी  सचिवालय  में  उन्हीं
 सचिव

 पर  पांच  वर्ष  से
 अधिक

 आसीन  रहे

 लथा
 संयुक्त

 सचिव

 उपसचिव

 प्रद्यासनीय  सेवा

 wiry  विद्यालय  और  संस्थापन-अधिकारी  (१)  प्रिंसिपल
 भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  प्रशिक्षण  विद्यालय  ३  ag
 के  स्थानों  की  पदावधि  क्या  है  ?

 (२)  संस्थापन  अधिकारी  इस  स्थान

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 सत्ता  के  हस्तांतरण के  उत्पन्न  परिस्थितियों
 कोई

 क  f  थ  काल
 में  अ  To  एस  ०/आई  ०  सी०  एस०  सम्बन्धी

 पदावधि  प्रणाली  को  अस्थायी  रूप  से  fara  न  हीं

 निलंबित  पड़ा ।
 अब  इसे  फिर  से  गया  था  ॥

 a चलाने  के  Su  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  सं

 राज्य  संवर्गों  की  कमी  आपातकालीन  भरती
 जान  सकता हुं  कि

 कितने  मामलों
 में  ये

 काल
 हारा  पुरी  की  जा  चुकी  इस  प्रकार

 बढ़ाये गये  हैं  ? भरनी  हुए  पदाधिकारी  पर्याप्त  अनुभव

 श्री  दातार  :  थोड़े  से  मामलों  और उपार्जित  कर  १ ५, लग  और  केन्द्र  को  अधिक

 घिकारी  प्रदान  कर  सकेंगे  ।  भारतीय  असैनिक  ठीक  यही  बताया  गया  है  ।

 प्रशासनिक  संवर्ग )  योजना  श्री  कण  पी०  त्रिपाठी  :  कितने  ?

 जिसे  सरकार  मंजूर कर  चुकी  केन्द्र में
 श्री  दातार  :  सब  मिला  कर  लगभग

 पुराने  वित्त-वाणिज्य  समूह  के  स्थान  पर  दो

 समूह  बनाने  का  विचार  है  ।  इस  योजना  के
 १०  AT  ११

 कार्यान्वित  हो  जाने  जैसी  कि  श्री  के०  पी  ०
 त्रिपाठी

 :  में

 area  ही  आशा  इन  स्थानों  पर  नियुक्त  न
 जान  सकता हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 होने  वाले
 पदाधिकारियों

 के
 विषय

 में
 वाला  प्रतिवेदन  और  योजना-आयोग

 वेदन  दोनों  ने  ही  यह  सिफारिश की  थी  कि प्रणाली  को  फिर  से  कठोरता पूर्वक  प्रचलित

 करना  संभव  हो  जाएगा  ।  तब  तक  राज्यों  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  विद्यालय  के  लिए  एक

 और  केन्द्र  के  पदाधिकारियों  का  पूर्णकालीन  प्रिंसिपल  होना  चाहिए  ?

 आदान-प्रदान  परिस्थितियों  के  अनुसार  att  दातार  :  उन्हों  ने  यह  सिपारिश
 नियगित रूप  से  चलता  रहेगा

 की
 है  और  उन

 की
 यह  सिपारिश मान  ली

 पहले  विद्यमान  पदावधि-काल  गई  है  ।

 निम्नलिखित थे  :  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  कुछ  भी

 इसे  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?
 सचिव  ५  पर  केन्द्रीय  सरकार

 को
 दूसरे  ५  वर्ष  के  लिए  यह  अवधि  बढ़ाने  का  ,  श्री  इसे  यथा शिष्य  कार्यान्वित

 विकल्प  प्राप्त  था  ।
 किया  जाएगा

 ।
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 क्या  ag  परियोजना  carTy  है श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  यह  कब  होगा  ?

 अथवा  अस्थायी
 ?

 दातार  :  अगले  दो  महीनों  में  ।

 कुल  कितने  eas  खोले  जायेंगे  ?

 श्री  ए०  एम०  टामस  :  आज  कल  यह
 frat  a  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 रीति  चल  रही  है  कि  आई०  सी ०  एस०
 वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री  :

 शिकारियों  को  मुख्य  सचिव  का  काम  करने  के
 से  ताली  पाये  हुए लोगों

 की

 लिए  भाग  ख  राज्यों  में  डेपुटेशन  पर  भेजा
 बेरोजगारी दूर  करने  के  लिए एक  स्कीम  पर

 जाये  ।  उन  को  किन  शर्तों  पर  भेजा  जाता  है
 गवर्नमेंट  सोच  विचार  कर  रही  है  ।  इस

 और की  सेवा  की  शत  क्या  होती  हैं  ?
 स्कीम  का  मतलब  यह  है  कि  मुल्क  के  ८०

 हजार  तालीम  पाये  हुए  आदमियों  को  १९५३ ait  उन  को  डेपुटेशन  पर  भेजा

 जाता  है  और  डेपुटेशन  के  सामान्य  नियम  से  १९५५  के  अन्दर  काम  पर  लगा  दिया

 उन  पर  लागू  होते  हैं  ।  और  उन  स्कूल  के  टीचरों  का

 थ्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  में
 काम  लिया  जाये

 ।  इस  बारे में  एक  सरकुलर

 भट्ट  गव्नंमेंटों  को  भेजा  गया  ह  ।  इस  की
 जान  सकता  हं  कि  वर्तमान  प्रिंसिपल  के  लिए

 apt  कापी  हाऊस  की  टेबल  पर  रख  दी  गई  है  |
 नियमित  रूप  में  प्रशिक्षण  विद्या  य  न

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  सख्या  Cu |
 देखने  के  लिए  जाना  संभव  क्यों  नहीं है  ?

 इस  से  तमाम  जरूरी  बातें  मालम  हो  जायेंगी

 म
 ~

 श्री  दातार  :  में  प्रश्न  का  पिछला  भाग  श्रीमती  रेग  चक्रवती  :  विवरण

 नहीं  समझा  |  कहा  गया  है  कि  नये  स्कूल  खोलने पर  तथा

 विंमान  स्कूलों  का  विस्तार  करने  पर  धन
 श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :

 मुझे  पता  चला
 खच  किया  जायगा  |  क्या  इंस  धन  का  कोई

 है  कि  प्रिंसिपल  नियमित  रूप  से  विद्यालय  को
 भाग  उन  स्कूलों  के  पुनर्स्थापन  पर  भी

 देखने  नहीं  जाते हैं  ।.
 व्यय  किया  जायगा  जोकि  आर्थिक  संकट

 श्री  दातार  :  प्रिंसिपल  विद्यालय  को  का  सामना  कर  रहे  अथवा  जो  धनाभाव

 यथावश्यक  देखने  जाते  रहे  हें  ।  फिर  भी
 के  कारण  बन्द  हो  गए  हें  ?

 सरकार  पूर्णकालीन  प्रिसीपल  नियुक्त

 करने के  लिए  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 मौलाना  आजाद
 :  ऐसे  स्कूल

 इस  से  खोले  जा  सकेंगे  ।

 बेकारी  श्रावकों  रेणु  चक्रों  :  कूछ

 राज्य  सरकारें  प्रारम्भिक  दिक्षा  के  बाद *
 ११२२.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  HIT  करेंगे  लड़कियों  को  शिक्षा  संस्थाओं  में  शामिल

 कि  क्या  यह  सत्य  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  नहों  होने  देती  क्या  इत  धत  का  कोई

 भाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बालिका  विद्यालय पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  20,000

 खोलने  पर  ख़र्चे  किया  जायगा  ?
 अध्यापक  नियुक्त  करने  के  लिये  कुछ  घन

 दे  रही  हूँ  जिस से  कि  वहां  शिक्षितों में  बेकारी  मौलाना  आजाद  :  इस  में  मर्दों

 कुछ  कम  हो  जाये
 ?

 और  औरतों  में  कोई  फर्क  नहीं  किया  जायगा  ।

 ~
 इस  सम्बन्ध  में  कितना  धन  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  इस  का

 पि
 | ्  करने  की  जि  उठाई गई  है  ?  यह  अर्थ हूँ  कि

 इन  स्कूलों  में  सहशिक्षा  होगी  !
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 मौलाना  आज़ाद  :  बात  हर  स्टेट  श्री  सारंग घर  दास  :  कुछ
 4  \

 गवर्नमेंट  की  पालिसी  पर  मौकूफ़  )  राज्यों  में  सह-रीता  को  प्रोत्साहन  नहीं

 है  ।  इस  स्कीम  का  जहां  तक  ताल्लुक़  है  वह  दिया  जाता  क्या  इस  श्रेणी  में  ग्रामीण

 इस  बारें  में
 कोई

 खास  तरीका  sere  क्षेत्र
 के
 बालिका-विद्यालय

 भी  आ  जायेंगे  ?

 नहीं कर  सकती
 मौलाना  आजाद  :  यह  स्टेट  गवर्नमेंट  के

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  :  राज्य  सरकारों  हाथ में  है  ।

 को  १०  सितम्बर तक  उत्तर देने  के  लिये
 श्री  एस०  सी०  सामन्त  क्या  में  जान

 कहा  गया  हे
 ।

 कया  में  जान  सकती  हूं
 कि

 कितनी  राज्य  सरकारों  ने  इन  प्र स्थापनाओं
 सकता हूं  कि  इस  रुपये  से  सिर्फ  प्राइमरी

 स्कूल  खोले  जायेंगे  या  मिडल  और  सेकेन्डरी
 को  स्वीकार किया  ह  ?

 स्कूल  भी  खुलने  की  उम्मीद  हैं
 ।

 मौलाना  आजाद :  में  अभी  इस  का

 जवाब  नहीं  दे  सकता  |
 मौलाना  मुश्किल  है  कि

 में  अभी  इस  का  जवाब  दू  ।  इस  स्कीम के

 अजित  क्या  मंत्री  महोदय  सिलसिले  में  बहुत  सी  बातें  हं  जिन  पर  सोच

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  जसा  उन्हों ने  कहा
 विचार  हो  रहा  लेकिन  एक  चीज़  साफ

 है  कि  गवर्नमेंट पढ़े  लिखे  लोगों  को  रोजगार
 है  कि  जो  स्कूल  खोले  जायेंगे  वह  बेसिक

 देने  के  लिए  सोच
 विचार

 तो  जो
 पहले  स्कूल  ज्यादातर  जूनियर  बेसिक  स्कूल  ।

 के  पढ़ें  लिखे लोग  हूं  जिन
 को

 नौकरी  से
 निकाला

 at  नवल  प्रभाकर  :  क्या  में  यह  जान

 जा  रहा  क्या  उन  के  लिये भी  गवर्नमेंट
 सकता हूं  कि  यह  जो  ८०,०००  टीचर  रक्खे

 कुछ  सोच  विचार  या  उन  के  ऊपर  उन  के  लिये  ट्रेन्ड  लाजिमी
 बेरोजगारी  की  स्कीम  लागू  की  जायेगी  ?

 होगा ?

 मौलाना  आजाद :  इस  हमारे  मौलाना  आज़ाद  :  ख्याल  यह  है  कि

 सामने  कोई  ऐसा  ग्रुप  नहीं  हूं
 जिस

 को  निकाला

 जा  रहा ह  ।
 ट्रेन्ड  करने  के  लिए  ऐसी  स्कीम  बनाई  जायेगी

 कि  जिन  लोगों को  लिया  जाय  उन को  दो

 श्री  अजित  सिह  आप को  पता  महीने  या
 तीन  महीने की  ट्रेनिंग दी  जाय  |

 है  कि  अभी  अभी  पेप्सू  सेक्रटेरियट  से  और

 सिविल  सप्लाई
 डिपार्टमेंट

 से  ३९६  आदमियों
 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :  विवरण  में  कहा

 गया  है  कि  समाज-शिक्षा  केन्द्र  खोले को  नौकरी  से  अलग  किया  गया  ह  ?

 इन  केन्द्रों  की  पाठ्यचर्या  क्या  होगी  तथा  क्या
 उपाध्यक्ष  महोदय  सदस्य

 वह  वर्तमान  स्कूलों  में  ही  खोले  जायेंगे  अथवा

 पचना
 हे  रहे  है  ।  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि

 उन
 नये  स्कूल  खोले  जायेंगे  ?

 की  दृष्टि  में  यह  बात  नहीं  आई  कि  कुछ

 लोगों  को  निकाल  दिया  गया  है  ।  मौलाना  आजाद  :  यह  तमाम  सवाल

 अभी  वक्त  से  पहले  नन्  ।  हमारे  सामने  एडल्ट श्री  अजित  सिह  में  og

 ठीक  तरह  से  समझ  सकता  हूं
 ।

 एजूकेशन
 की  स्कीम  भी

 जिस
 को

 हम

 सोशल  एजूकेशन
 कहते

 जहां  जहां
 ज़रूरत

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  मंत्री  जी  को  होगी  उस  के  भी  स्कूल  खोले  जायेंगे  ।  जब

 यह  सूचना  पेश  कीजिये  तक  कि  स्टेट  गवर्नेमेंटों
 से  ज़रूरी  बातें  तय
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 नहों  जायें  उस  तक  तफ़सीलात  ब्रिटिश  पूजी  का  प्रत्या दान

 पुरा  नक्शा  सामने  नहीं  आ  सकता  ।  FI QU.  श्री  बिट्ठल  राव :  कया  वित्त

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  कैप्टन  :  इस  परियोजना के  लिये

 क्या  भारत  में  विनियोजित  किसी कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 मौलाना  आजाद  :  अभी  ठीक  रकम  का  ब्रिटिश  पूंजी  का  2@URKR  के  दौरान  में

 फैसला  नहीं  किया  गया  ।  इस  में  बहुत  सी  प्रत्यादान  हुआ  है  ;  तथा

 बातें  सोचने  की  लेकिन  यह  फैसला  कर  यदि  हुआ  हैं  तो  कितनी  got

 का ? लिया गया  हू  कि  कम  से  कम  ८०,०००

 आदमियों को  ले  लिया  जायेगा  ।  जाहिर हे  चित  dat  के  सभा  सचिव  वी०

 कि  उन  पर  जितने  खर्चे  की  ज़रूरत  होगी वह  आर०
 :  (*)  we

 खच  किया  जायेगा  |
 १९५२  से  ले  कर

 मार्च  १९५३  तक  लगभग

 श्री  सी०  भट्ट बम्बई  के  लिये  कितनी  ३२०.१७  लाख  रुपये  की  ब्रिटिश  पूंजी  वापस

 राशि  मंजूर
 की

 गई  है
 ?  की  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  का  सम्बन्ध  श्री  विट्ठल  राब  :  कया  में  जान  सकता

 बंगाल से  है  ।  हूं  कि  वापस  की  गई  इस  पू  जी  सम्बन्ध

 डा०  एम०  एम०  दास  : केन्द्रीय  सरकार  किन  उद्योगों से  हे  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत ने  इस  उद्देश्य  के  लिये जो  धनराशि  निश्चित  मुख्यतया  इस

 का  सम्बन्ध  बागानों  तथा  खानों  से  है  ।
 की  उस  में  से  कितना  अध्यापकों के  वेतन

 आदि  पर  खर्चे  होगा  तथा  कितना  इमारतों  a  बिट्ठल  क्या  उल्लिखित

 के  बनाने  तथा  सामान  आदि  पर  खर्च  होगा  ?  वर्षों  में  कोई  ब्रिटिश  पंजी  यहां  विनियोजित

 सालाना  आजाद  :  दोनों  बातें  इस  में  भी  हैं
 ?

 दाखिल  हें  ।  जो  ढंग  मदद  देने  का  बनाया  श्री  बी०  आर०  भगत :  जी  हां  ।  यद्यपि

 गया है  वह  यह  है  कि  तीन  at  तक  सेंट्रल  ठीक  ठीक  सुचना  उपलब्ध  फिर  भी

 गवर्नमेंट सदद  देगी  ।  पहले  वर्ष  फीसदी  १९५२-५३  में  ब्रिटेन  से  यहां  जो  धन  fafa

 खर्चे  सेंटर  का  होगा  और  २५  फीसदी  we  योजन  के  लिए  आया  है  वह  SS CH  लाख

 गवर्नेमेंटों  का  ।  दूसरे  वर्ष  ५०  फीसदी  सेंट्रल  श्री  क०  क्या  बागानों  से
 गवर्नमेंट  और  ५०  फीसदी  स्टेट  गवर्नमेंटों  सम्बन्धित  आंकड़े  अलग  रूप  से  दिये  जा

 को
 देना  होगा  ।  तीसरे  बर्ष  सेंट्रल  २५  फीसदी  सकते  हें  ?

 और  ७५  फीसदी  स्टेट  गवर्नमेंट ों  का  ।  चौथे  थीं  बी०  आर०  भगत
 :

 ay  से  तमाम  बोझ  स्टेट  गवर्नमेंट ों  को
 न्यू  उन  उद्योगों के  नाम  नहीं  दिए  जाते

 उठाना  पड़ेगा  ।
 é  जिन

 में  कि  पूंजी  का  प्रत्यादान होता

 शी  के०  Fo  बसु  :  अध्यापकों  को  .  दिया
 अल्प  सूचना  प्रश्न  और  उत्तर

 जाने  वाला  औसत  वेतन  वर्तमान  दरों  कें
 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़

 मुकाबले  में  क्या  कुछ  होगा  ?
 शी  एस०  एल०  क्या

 मौलाना  आज्ञाद  :  अभी  इस  को  फैसला
 गह-काय  मंत्री  यह  बतलाने  की  HAT  करेंगे

 नहीं  किया  गया  है  ।
 कि  क्या  यह  सत्य  &  कि  तोंस  नदी  का  पानी
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 उत्तर  प्रदेश  के  नगर  में  खतरे
 (२)  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  क्षेत्रों  में

 की  सीमा  से
 दस  फुट  ऊंचा  रहा  हूं  तथा  नदियों  के  बहाव  की  लम्बाई  कम  हे  तथा

 पानी  का  स्तर  अभी  भी  डेढ़  इंच  प्रति  घंटे  इन  का  ढाल  अधिक  हूँ  जिस  के  परिणामस्वरूप

 के  हिसाब  से  ऊपर  चढ़ता  जा  रहा  हैं  और  उन  का  मार्ग  अस्थिर है  ।

 वहां  पानी  सिविल  लाइन्ज़  में  दाबिल  हुआ  जिन  ज़िलों  में  प्रति  ag  बाढ़  आने  की

 जिस  के  परिणामस्वरूप  अधिकारियों  के  आशंका  रहती  है  उन  की  संख्या  १३  हे
 तथा

 अदालतें  तथा  सदर  डाकखाना  आदि
 इन  के  नाम  यह  हें  :

 जलमग्न  हो  रहे  हे  ?

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  में  इस

 अभूतपूर्व  तथा  विनाशकारी  बाढ़  आने  का  सीतापुर  तथा  फरुखाबाद  ।

 क्या  कारण है  तथा  इस  का  बुरा  प्रभाव
 सारे  उत्तर  में  बाढ ़के

 कारण

 किस  जिले  पर  सब  से  अधिक  पड़ा  ह
 तथा  बाढ़  से  मकानों  के  गिरने  के  कारण  ३०

 व्यक्तियों के  मरने  का  अनुमान
 लगाया  जाता इस  तबाही  के  कारण

 कितनी
 जन  की  क्षति  हुई  हैं

 ?
 कुछ  पशु  भीਂ  बह  गए  ठीक  ठीक  आंकड़

 राज्य  उपलब्ध नहीं  हैं  । क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने

 सरकार  को  कोई  सहायता  दी  हे  जिस  से  कि
 इस  समय  ag  बताना  सम्भव  नहीं

 वह  बाढ़  से  पीड़ित  व्यक्तियों
 मुसीबतों  कि  सम्पत्ति  तथा  फसलों  को  कुल

 कितना

 का  निवारण कर  सकें  ?  नुक्सान  हुआ  है  ।

 उपमंत्री
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सहायता

 आजमगढ़  में  जोंस  नदी  की  कोई  के  लिये  कोई  प्रार्थना  नहीं  आई  है  |

 खतरे  की  सीमा  निश्चित  नहीं  परन्तु  श्री  एम०  Uo  अग्रवाल  क्या  कोई

 चूंकि  नदी  का  जल  नगर  में
 दाखिल  हुआ

 पुल  a  बांध  भी  बह  गये  हैं
 ?

 इसलिये  यह  माना  जा  सकता  कि  27.0
 श्री  कहीं  कहीं  उन्हें  भी  काफ़ी

 खतरे  की  सीमा  पार  की  हू  ।  फिर  भी
 नुकसान  पहुंचा  है  |

 स्तर  उस  सीमा  a  आठ  फुट  नीचे  रहा ह  श्री  रघुनाथ  सिह  सरकार  को

 जहां  तक  कि  १९३८  बाढ़  का  पानी

 मालूम  है  कि  सिर्फ  इलाहाबाद  में  ही  तीन
 पहुंच  गया

 था  ।  अब  की  जल-स्तर एक
 हज़ार  के  करीब  मकान  बाढ़  में/ध्वस्त  हो  गये

 से  ले  कर  डेढ़  इंच  तक  प्रति  घंटा  ऊपर  बढ़ता
 हें  ?

 गया  परन्तु  यह  चढ़ाव  नियमित  नहीं  रहा
 ।

 ty  दातार  :  इलाहाबाद  में  भी  ख़तरा
 पानी  सिविल  लाइन्ज़  में  दाखिल  हुआ  जिस

 उत्पन्न  हुमा  था  ;  वहां  भी  तूफान भाया से  कि  कुछ  अधिकारियों  के  बंगलों  में  भी
 था  कौर  बहुत  से  मकान  गिर  गये

 पानी आ  गया  ।  २  सितम्बर  १९५३  से  बाढ़

 का  पानी  उतरने  लगा  यद्यपि  उतार  की  परन्त ुमें  यह  नहीं  कहू  सकता  कि  क्या

 वाकई  इतने  मकान  गिरे  जितने  माननीय
 गति  सुस्त हैं

 |
 ?

 इस  बाढ़  के  मुख्य  कारण  यह  है  ——  सदस्य ने  बतलाये

 (१)  हिमालय  के
 पूर्वी  हिस्सों  में  तथा  श्री  cama  सिंह  :  क्या  सरकार  को

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  मैदानी  क्षेत्रों  में  अधिक  मालूम  है  कि  श्राजमगढ़ में  पांच  हज़ार

 वर्षा
 हुई  हैं  ।

 हाउस  बाढ़  में  बह  गये  प्रौढ़  उनके  साथ
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 साथ  अलग  राय  जी  का  भी  सारा  मकान  की  सहायता  के  लिये  शर  धन  देने  को  भी

 बह  गया  ?  यदि वह  मांगा  तैयार  है  ।

 हो  दातार  :  हमें  यह  खबर  नहीं  मिली  है  |  श्री  आर०  एन०  fag:  क्यां  सरकार

 को  मालूम  है  कि  सिर्फ  बलिया  जिले  में  श्राठ
 श्री  विश्वनाथ  राय  क्या  सरकार  केग  अ

 डस
 आदमियों की  लाशें  बहती  हुई  मिली  ष  ।

 ध्या  च  |  तथ्य  की  at  गया  है  कि  उन

 जिनमें  एक  डाकिया  भी  बह  रहा  था  जो
 जिलों  के  बाड़  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  लोगों  की  क्रय

 बच  गया  परन्तु  उसका  थैला  बहू  गया
 ?

 शक्ति  क्षीण  हो  चुकी  है
 ?

 श्री  दातार  :  हम  सरकार  से

 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  ने  इस  प्रश्न  को  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  ।

 इसी  ware  पर  स्वीकार  किया  है  कि  बाढ़  श्री  सिंहासन  सिंहः  केन्द्रीय  सरकार

 से  बहुत  हानि  हुई  है  कौर  हो  सकता  है  कि  राज्य  राज्य  सरकार को  सहायता  दे  रही  है
 सरकर  वित्ता भाव  wile  के  कारण  इस

 ताकि  ag  इन  जिलों  में  बाढ़ों  की  पुनरावृत्ति समस्या  को  स्वयं  न  सुलझा  सके  |  अतएव
 रोकਂ  सके  ?

 पूरक  प्रश्न  केवल  इन्हीं  बातों  तक  सीमित  श्री  दातार  :  राज्य  सरकार  ने  तो

 रहने  चाहिये  कि  केन्द्र  से  क्या  सहायता  देने
 कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  |  जहां  तक॑  केन्द्रीय

 के  लिये  कहा  गया  क्या  सहायता  दी  गई
 सरकार  का  सम्बन्ध  वह  जो  सहायता

 है  प्र  क्या  सहायता  आगे  दी  जायेंगी  ।  यह
 मांगी  देगी  ।

 एक  अल्प  सुचना  प्रशन  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  att  सिहासन  सिह  क्या  सरकार  ने
 भी  विधान  सभा  मौजूद  है  ।  वहां  भी  सदस्य

 राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  के  निमित्त

 ऐसे  प्रश्न  qed  को  उत्सुक  होंगे  |  झ्रतएव
 कुछ  धनराशि  अलग रखने  के  लिये  कोई पग

 हमें  तो  केवल  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान
 उठाया  है  ?

 इस  संकट  की  शर  अ्राकाषत  करना  है  ।  इसके
 श्री  दातार

 :
 हमें  राज्य  सरकार  से

 अलावा  किसी  विस्तार  में  पड़ने  की  कोई
 सहायता  की  कोई  प्रार्थना  नहीं  मिली  है  ।

 भ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों
 श्री  एम०  अग्रवाल :  Rl  इन

 को  चाहिये  कि  ग्रसने  seat  को  वे  केवल  इस
 बाढ़ों  की  पुनरावृत्ति न  होने  देने  के  लिये  केन्द्र बात  तक  सीमित  रखें  कि  केन्द्रीय  सरकार

 ने  कोई  दीर्घकालीन  योजना  तैयार  की  हैँ  ?
 ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ver  उठाया  है  या  sara

 वाली है  ।  श्री  दातार  :  यह  मामला  भी  पंचवर्षीय

 योजना  के  ग्रन्थित  जाता  हे  विचार

 थी  रघुनाथ  क्या  में  जान  सकता  किया जा  रहा  है  ।

 हं  कि  श्राजमगड़  श्र  देवरिया  में  बाढ़  पीड़ितों

 सहायता  के  वास्ते  यू०  पी०  गवर्नमेंट

 ने  कितने  रुपये  सहायता  स्वीकार  दोनोंकी  लिखित  उत्तर

 की  है  ?
 बिहार  में  यूरेनियम  के  निक्षेप

 श्री  दातार  :  जहां  तक  जिलों  को  सहायता  220%.  श्री  नागवर  प्रसाद  सिन्हा  :

 देने  का  प्रदान  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  पहले  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान

 हदी  इनमें  से  प्रत्येक  जिले  को  40,000  रुपये  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया

 Wafer
 कर  चुकी है  ;  कौर  वहू  सब  प्रकार  यह  सच  कि  बिहार  के  खनिज  क्षेत्रों  में
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 यूरेनियम  के  विशाल  निक्षेप  खोज  निकालें  रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 गए
 हू

 ?
 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  fat  परिशिष्ट  प  अनुबन्ध  संख्या  ४६]

 निक  अनुसंधान  मंत्री  खान-यंत्रीकरण

 बिहार  के  एक  ज़िले  में  यूरेनियम  के  निक्षेप  *
 ११२४.  डा०  क्या  प्राकृतिक

 मिले  हैं  ate  उनका  अन्वेषण  हो  रहा  है  ।  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री  यह

 पाकिस्तान को  फिल्‍मों  का  निर्यात  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  खान-यंत्रीकरण में

 *
 १११८.  श्री  ए  एन०  चिया जंक  छात्रों को  प्रशिक्षण  के  लिए  भारतीय खान

 विद्यालय में  एक  यंत्रीकरण केन्द्र  खोलने  की क्या
 वित्त  मत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 पर  विचार  करने  के  लिये  नियुक्त

 पाकिस्तान  निर्यात  होने
 की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  कुछ  प्रतिवेदन

 वालें  चल-चित्रों  के  भुगतान  भारत  में  किस  रूप  प्रेषित  किया  है  ?

 में  प्राप्त हुए  थे  ;  लथा  यदि  तो  देर  के  कारण  ?

 क्या  वे  सौदे  सरकारी  आज्ञा  के  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 अधीन  शर  भारत  के  विदेशी  विनिमय  निक  अनुसंधान  मंत्री  eta)
 :

 विनियमों
 के  अधीन  किए  गए  थे  ?

 तथा  समिति  की  बैठक  नहीं

 हो  क्योंकिਂ  इसके  सदस्य  जिन  की
 वित्त  (ary A  ए०  सी०

 २७  PRX
 उपस्थिति  समिति  के  कार्य  के  लिए  sears

 विदेश  में  थे  ।  उन  में  से  एक  हाल  में तक  पाकिस्तान  के  साथ  होने  वाले  सौदों  के

 ऊपर  कोई  विनिमय-नियंत्रण  न  था  ।  सरकार
 वापस  जरा  गया  हैं  कौर  दूसरे  जो

 के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  कि  उक्त  तिथि  से
 स्वप्न  wt  खनन-यंत्रों  में  विशेषज्ञ  है

 कौर जो  aaa  विशेष  प्रशिक्षण के  लिए
 पहले  पाकिस्तान  को  भारतीय

 विदेश  गया  हुआ  FEAR  में  वापस
 फिल्मों के भुगतान के  भुगतान  किस  रूप  में  प्राप्त  हुए

 न  की  हे  |

 इस  तिथि  के  बाद  के  निर्यात के  विषय  में

 अधिकांश  मामलों  में  भुगतान  पाकिस्तान  अंधों  की  दिक्षा

 से  धन-प्रेषण  के  faa  रूप  में  प्राप्त  हुए  *OQRE.  a  मसुनिस्वामी

 कुछ  में  भुगतान  स्थानीय  रूपਂ  Fat  मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या

 में  भारतीय  रुपयों  में  किया  गया  था  कौर
 यह  सच  है  कि  भारत  में  बीस  लाख  से  अधिक

 भारतीय  रक्षित  बैंक  द्वारा  इनकी  जांच  हो
 व्यक्ति we  हैं  ?

 रही  है
 |

 यदि
 सच नहीं  तो  ठीक  संख्या बम् बर्ड

 कितनी  होगी  ?
 *

 ११२३.  डा०  अमीनਂ :  क्या  रक्षा

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  उस  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 च्

 समझौते  के  पद  क्या  जिस  पर  निक  अनुसंधान  मंत्री  :

 बम्बई  के  विस्तार  के  हेतू  सवाल  तथा  ।
 श्रीमान  ।  भारत  में

 ya  mist  गिब्स  कौर  साझीदार  के  साथ  अंधों  की  संख्या  लगभग  बीस  लाख  हैं  :

 हस्ताक्षर हुए  थे
 ?  टीक

 संख्या  विदित  नहीं हैं  ।
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 अनुसूचित  जातियां  और  आदिम  जातियां  मिला  दिय  जाने  का  लाभ  केवल  उन  लोगों  को

 *2 229.  न  बो०  एन०  रोल  होगा  जो  १५  जुलाई  PEXR  को  या  उसक

 गृह-कार्य  मंत्री  ag  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  पदचात्‌ सेवा से निवृत सेवा  से  निवृत  हुए  हे  या  होंगे  ।  वे

 कि  सरकार  अनुसूचित  जातियों  तथा  निवृत्ति-बेसन  जो
 उस  तिथि  से  पहले

 निवृत  हो  चुके  निवृत्ति  वेतन  में  अस्थायी  रूप
 अनुसूचित  श्रादिमजातियों  की  ददा  में  सुधार

 करने  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  तथा  से  की  गई  उस  तदर्थ  वृद्धि  का  लाभ  उठाते  रहेंगे

 सूचित  श्रादिमजातियों  के  ग्रा युक्त  द्वारा  १६५१  जो  १००  रुपये  या  समा  योजन  के  पहचान  १०६

 की  modi  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों के  रुपये  तक  या  उससे  कम  राशि  के

 सम्बन्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  वेतन  पाने  वालों  को  मिलती  है  ।  सरकार  को

 गेंद  हूँ  कि  वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  में  बाद  वाले

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (att  :

 te  +  निवृत्ति  वेतन  भोगियों  को  शौर  कोई
 जो  गई

 सम्बन्ध में  में  एक  विवरण  सदन  पटल  पर
 सहायता देना  सम्भव  नहीं है  ।

 रखता  हुं  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  मूंगे  की  चट्टानें

 संख्या  Sig]
 *  ११३०.  थ्रो  मुनि स्वामी  :  क्या

 त्रावणकोर-कोचीन  उच्च  न्यायालय  तिक  संसाधन  तथा  बं  मानिक  अनुसंधान  मंत्री

 FQLRS.  श्री  सिह  क्या  यह  बतलाने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 राज्य  मत्री  यह  बतलाने
 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सत्य  है  कि  भारतीय
 उच्च  न्यायालय  जो

 इन  दोनों  राज्यों  के  एकीकरण  किये  जाने  के
 भूतत्वीय  परिमाप  द्वारा  हाल  ही  में  मन्ना

 खाड़ी  में  की  गई  जांच  पड़ताल के  फलस्वरूप

 स  से  एरनाकुलम  में  स्थापित  किया  गया
 यह  पता  लगा  है  कि  उन  क्षेत्रों में  मूंगे  की

 मुख्य  न्यायाधीश  को  मिला  कर  कुल  कितने
 चट्टान  रिक  संख्या  में  उपलब्ध  हो  सकती  हे  ;

 न्यायाधीश  हैं  ?
 यदि  तो  क्या  सरकार ने  उन

 गुह-कार्य तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )
 :

 से  पूरा  पूरा  लाभ  उठाने
 के  सम्बन्ध में  पर्याप्त

 श्रीमान  ।
 कार्यवाही  की  हैं  ;  तथा

 निवृत्ति-बेसन  भोगियों  को  महंगाई  भत्ता
 क्या  यह  सत्य  है  कि  इन  मूंगे  की

 ै
 VWRZ  श्रीमती  महादेव  क्या

 चट्टानो ंसे  छोटे  पैमाने पर  रंग  उड़ाने का

 वित्त  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  :  पाउडर  तथा  कास्टिक  सोडा  बनाया  जा  सकता

 क्या  सरकार  का  विचार  निवृत्ति
 चेतन  भोगियों  को  महंगाई  भत्ता  देने  का  है  शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वे

 जिन
 को

 मूल  वेतन  में  महंगाई भत्ता

 मिलने

 निक  अनुसंघान  मंत्री  आज़ाद ) का
 कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ;

 जी  श्रीमान्‌  ।

 यदि  तो  कब  ;  तथा

 भारतीय  भूतत्वीय  परिमाप  द्वारा
 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 की  गई  जांच  पड़ताल  का  परिणाम  मद्रास
 वित्त  उपमंत्री  एम०  सो ०  :  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  क्योंकि  खनिज

 से  तक ।  निवृत्ति  वेतन के  मामले  पदार्थों  से  लाभ  उठाने  की  जिम्मेदारी  सम्बद्ध

 महंगाई  भत्ते  के  कुछ  भाग  को  मूल  वेतन  में  राज्य  सरकार  पर  है  |
 408  Psp.
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 पता  लगा  है  कि  मूंगे  की  चट्टानों  सम्बन्ध  में  निश्चय  नहीं  हो  जाता  तथा  भारतः

 में  €६  प्रतिशत  से  भी  श्रमिक  कैलशियम  सरकार  काम  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  लेती

 कार्बोनेट है  तथा  हो  सकता है  कि  उसका  तब  तक  राज्य  सरकार  स्मारकों  की  देखभाल

 प्रयोग  रंग  उड़ाने  के  कास्टिक  करती  रहेगी  |  स्मारकों  तथा  राष्ट्रीय  महत्व

 जैसे  रासायनिक ों  के  बनाने  में  किया  स्थानों  तथा  उनकी  देखभाल  करने  वालें

 जायें  कर्मचारियों  पर  राज्य  सरकार  द्वारा

 जाने  वाला  व्यय  भारत  सरकार  सहन  करेगी  ः
 क्रन्द  तथा  जिप्सम  को  खानें

 जी ११३१.  श्री  बी०  डी०  गायत्री  कया

 १  १९५३ प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बेमानी  अनुसंधान

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ज्वाइंट  स्टाक  कम्पनियां

 भारतवर्ष  में  ave  तथा  ५८६-  श्र  तुलसी  दास  क्या  face

 जिप्सम  की  कुल  कितनी  खानें  हूं  एवं  वे  किन  मंत्री  rh  १९४७ से  ३१  १९ ५  दे
 किन  राज्यों  में  हैं  ;  तथा

 तक  की  शारवती  के  बीच  की  निम्न-लिखित

 उन  खानों  में  प्रति  वर्ष  कुल  कितना  सुचना  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 :

 माल  निकलता  है  ?

 पूंजी  शमीम  करने  के  लिये  जिनक

 fret  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  ज्वाइंट  स्टाक  कम्पनियों  ने  प्राथना  पत्र  दिये  थे

 निक  अनुसंधान  dat  :  उनमें  से  प्रत्येक  ने  उद्योग वार  वास्तव

 तथा  अपेक्षित  सूचना  का  एक  कितनी  पूंजी  निर्गमित  प्राथमिक

 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 हुई ;

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४८]
 पूंजी  निर्गम  करने  के  लिये  जिन्

 हैदराबाद  में  प्राचीन  स्मारक

 ¥22R2.  को  तेल कीकर  :  क्या  शिक्षा
 प्रार्थना  पत्र  दियें  थे  उनमें  से  प्रत्येक  नें  उद्योग

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  वास्तव  कितनी  पूंजी
 निर्गमित

 की

 प्राथित  हुई  ;  तथा प्राचीन  तथा  ऐतिहासिक  स्मारकों

 तथा  पुरातत्व  सम्बन्धी  स्थानों  व  राष्ट्रीय
 पूंजी  निर्गम  करने  के  लिये

 महत्व के  अवशेषों  की  देख  भाल  के
 सम्बन्ध

 में  ऐसी  ज्वाइंट  स्टाक  कम्पनियों  ने  प्रार्थना  प्त

 सरकार  तथा  हैदराबाद  सरकार  के  दिये  जिनमें  भारतीय  कौर  विदेशी  पूंजी

 बीच  एजेन्सी  प्रबन्ध  की  क्या  हैं  ;  लगी  हुई  उनमें  से  प्रत्येक  ने

 क्या  setae  सरकार  ने  उक्त  वास्तव  कितनी  पूंजी  निर्गमित  की

 स्मारकों  इरादी  की  देखभाल  भारत  सरकार  प्राचीन हुई  ?

 के  सम्बद्ध  विभाग  के  सीधे  नियंत्रण  में  कर  दी  है  ;
 faa  उपमंत्री  एम०  ato

 यदि  तो  किस  तारीख  से  ?
 तथा  पूंजी  निगम  नियंत्रक

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  द्वारा  दी  गई  want के  फलस्वरूप  वाँ

 निक  अनुसंधान  मंत्रो  :  कितनी  पूंजी  निर्गमित  की  गई  तथा  of

 उस  समय  तक  के  लिये  जब  तक  कि  इसके  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 स्मारकों  तथा  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थानों  के
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 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  ऐसे  व्यक्तियों  को  सुविधा

 है  जिसमें  १५  अगस्त  १९४७ से
 ३१.

 मार्चे  दी  गई  हैं  जो  न  तो  सरकारी  सेवा  में  लिये  गये

 न ४५४३  की  अवधि  के  बीच  मंजूर  की  गई  वह  हैं  न  ही  उन्हें  कोई  उत्पादन  या  किसी
 अन्य

 कुल  पूंजी  बताई  गई  है  जो
 कि

 उन  कम्पनियों  प्रकार  का  हर्जाना  दिया  गया
 है  ?

 द्वारा  निर्गमित  की  जानी  है  जिनमें  भारतीय
 रक्षा  संगठन  मंत्रो

 और  विदेशी  पूंजी  लगी  हुई  ३१  PEUL

 बिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ४९]  सरकार  AAT

 अलग  फर्मों  के  नाम  बतलाना  उचित  नहीं
 १३  अ्रधिकारी  तथा  ८३८  जज

 lo  शो ०  तथा  रावत  |
 समझती  क्यों  कि  यह  सूचना  गोपनीय  समझी

 जाती हे  ।
 क्यों  कि  राज्य  सेना  के  सैनिकों

 को  इस  बात  का  विकल्प  नहीं  दिया  गया  था  कि
 भर्ती  संगठन

 वे  पाकिस्तान  जाना  पसन्द  करेंगे  अथवा

 ५८७.  डा०  अमीन  :  रक्षा  मंत्री
 इसलिये  यह  ही  नहीं  उठा  ।

 यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  भर्ती  सगंठन  में  (4)  १७  ।

 पुनर्गठन  करने  के  फलस्वरूप  प्रतिवर्ष  कुल
 )

 भोपाल  राज्य  पुलिस  में  ६१

 कितनी  राशि  की  बचत  होगी  ?
 व्यक्तियों  तथा  भोपाल  सशस्त्र  पुलिस  में

 रक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  १०२  व्यक्तियों  को  रख  गया  था  ॥

 लगभग  2,50,000  रुपये  प्रति  वर्ष  ।
 RQe

 भोपाल  सेना  का  विघटन  (3)
 ४०  ॥

 ५८८.  पंडित  सी ०  एन०  मालवीय  :  उन्हें  व्यावसायिक  ।  टेक्निकल

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  दी  गई  थीं  ।

 करेंगे कि  भोपाल  राज्य  के  एकीकरण के  केन्द्रीय  आदर्श  प्राम  विश्व  विद्यालय

 भोपाल  सेना  का  विघटन  कब  किया  गया  था  ?
 प्८९  At  एस०  एल०  द्विवेदी  :  क्या

 विधान  के  समय  झ्र घि कारियों  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तथा  सैनिकों  की  संख्या  क्या  थी  ?  क्या  एक  केन्द्रीय  wet  ग्राम

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिये  कोई उन  में  से  कितने  सैनिकों  तथा

 अधिकारियों  ने  पाकिस्तान  जाना  पसन्द  योजना  बनाई  गई  हे  राजसी  कि  शिक्षा  मंत्रालय

 किया  के  भ्रायव्ययक  च्  पर  होने  वाले  वाद

 विवाद  का  उत्तर देते  समय  दिक्षा  मंत्री  ने
 उन  मेंसे  कितने  भारतीय  सेना

 घोषणा की  थी  ;  तथा
 में  रख  लिये  गये  थे  ?

 (=)  उन  में  से  कितने  पुलिस  में  रख
 उस  विश्वविद्यालय  के  किस  समय

 तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?
 लिये  गये  थे  ?

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 उन  में  से  कितने  व्यक्तियों  को

 निक  अनुसंधान  मंत्री  :

 उत्पदान  तथा  अन्य  हर्जाना  दिया  गया  था  ?
 तथा  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उच्च

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  wa  भी  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन
 a

 कितने  मामले  पड़े  हुए  हैं  ?  क Ae? |  आदर्श  ग्राम  विश्वविद्यालय  की
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 स्थापना  करने  की  योजना  तभी  तक  नहीं  बनाई  स्टोर  ara foe  |  र-कापर

 गई
 पजा  |

 ५९२,  को  गणपति  बया  रक्षा

 भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे कि  :

 trary म ंie ह KRo.  शो  कपा  गह-किये  जुन  १९५३  से  अगस्त  2EYR

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?  तक  की  कालावधि  में  (१)  मुख्य

 पश्चिमी  कमान  दिवाटन  नई  दिल्‍ली
 भ्रष्टाचार  निवारण

 १९४७  क  इसमें  १९४२  में  संबोधन
 तथा  (२)  दिल्‍ली  शर  श्रम्बाला  के  सी०

 डब्लू
 ०  ई०  द्वारा  स्टोर-कीकरों  के  कितने

 कर  दिये  जाने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  के
 स्थान  भरे  गय  ;

 कितने  क्यारियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये

 गये  हैं  ;
 इन  स्थानों  पर  अनुसूचित  जाति के

 कितने  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये  तथा  क्या  यह
 उपरोक्त  भाग  में  निर्दिष्ट  संख्या  उतनी ही  है  जितनी  कि  १९४५०  क  सेना

 न्य वित यों
 के  नाम  तथा  पद  क्या  हैं  ;  तथा

 अ्रनुदेश  संख्या  १०७  द्वारा  निर्गमित  सरकारीं

 इन  मुकदमों  का  क्या  परिणाम  श्रादेशों  क  अन्तर्गत उनक  लिय  सुरक्षित है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गह-किये  तथा
 राज्य  मंत्रो  काटजू  ):

 क्या  अनुसूचित  जाति  के  ऐसे
 ११०.  (३०  जून  oe a

 अ्रस्थायी  ग्र सेनिक  कर्मचारियों  जिन्हों  ने

 तथा  ।  एक  विवरण  सदन  तीन  वर्ष  से  अधिक  नौकरी  कर  ली  स्थायी

 पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  बना  दिया  गया  है  ;

 (=)  यदि  तो  इसके क्या  कारण
 अनुबन्ध  संख्या  ५०]  |

 ह  ;  तथा
 हवाई  जहाज़  के

 इंजन  की  फैक्ट री
 क्या  इस  से  पहले  कि  किसी

 ५९१.  श्री  राधा  रमण  :  रक्षा  अनुसूचित  जाति  के  कर्मचारी  को  अपने  स्थान

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  यह  में  स्थायी  होने  पात्र  समझा  यह

 सत्य हे
 कि  सरकार  का  भारत  में  हवाई  जहाज  आवश्यक हैं  कि  वह  कर्मचारी  उस  पद  के

 क  इंजन  बनाने  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  जिस  पर  कि  उसने  निरन्तर  तीन  ag

 विचार है  ?  तक  सफलतापूर्वक  सेवा  की  विदित

 यदि  ऐसा  तो  वह  प्रस्ताव
 भागीय  परीक्षा  पास  करे  ?

 किस  अवस्था पर  है  ?
 रक्षा  संगठन  मंत्रो

 (१)  मुख्य  पश्चिमी

 रक्षा  संगठन  मंत्री  (att  त्यागी )  कमाने  ७७०

 जी  हाँ  ।  (२)  ato  डब्लू
 o  दिल्‍ली.... १

 (a)  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  उस  (३)  सी ०  डब्लू०  ...  कोई

 प्रस्ताव  को  स्वीकार
 कर  लिया है  कौर  वित्तीय  नहीं

 प्रश्नों  तथा  तन्य  मामलों  की  विस्तृत  जांच  तथा  ।  नौकरी  दफ्तरों  की
 की  जा  रही  है  ।

 मार्फ़त  अनुसूचित जाति  का  कोई  उपयुक्त
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 श्रभ्यर्थशी  न  मिल  इसलिए  उन  पदों  पर  सरकार  को  दिये  गये

 अन्य  लोग  रखे  गय  हें  ।  इस  बात  का  तथा  की  गई  सेवा के  ;

 भरसक  प्रयत्न  किया  जा  रहा है
 कि  अनुसूचित

 ()  अधिगृहित  कब्ज़े  में  की

 जाति  क  व्यक्तियों  के  लिय  सुरक्षित  स्थानों  गई  इमारतों  युद्धक्षत

 को  भरने  के  लिये  अरन्य  सूत्रों  से  ऐसे  उम्मीदवार
 अचल  सम्पतियों  के  स्वामियों

 लिये  जायें  ।  सेना  प्रदेश  संख्या  Roi9/Yo  को
 ;

 तथा

 रक्षा  सेवा  प्राक्कलनों से  वतन  पाने  वाले

 सैनिक  कर्मचारियों की  छटनी  उनकी
 (३)  अधिकृत  भारत  की  TET

 dara के  सदस्यों  को
 पूर्व  पदों  पर  वापसी  सम्बन्धी  अनुदेशों

 क

 बारे  में  है  कौर  उसमें  इन  मामलों में
 बकाया के  दावों  के  हिसाब  में  )  ।

 सूचित  जाति  के  सदस्यों  को  दिये  जाने
 वाले

 संरक्षण ों  की  wie  निर्देश है  ।  उस  समय  तक  जब  तक  कि  सब

 तथा  yi  set  नहीं  उठते  |  दावे  तय  न  हो  जायें  ।

 तय  हुए  दावों  के  निर्घारित
 पश्चिमी  कमान में  में  एक

 अनुसूचित  जाति  का  अस्थायी  असैनिक  aa
 मूल्य  के  पर  ।

 चारी  है  जिसने  तीन  वर्ष  से  अधिक  सेवा  की  हे
 भारत  भूपरिमाप  विभाग

 a  जो  कभी  तक  स्थायी नहीं  हुमा  है  |  ure.  सम् बि बार  :  क्या  प्राकृतिक

 कारण  यह  है  कि  उसने  कभी  विहित  विभागीय  संसाधन  तथा  ants  अनुसंधान  मंत्री  यह

 परीक्षा पास  नहीं  की  है  ।  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :

 जी  इस  मामले  १९४७  से  १९५३  तक  प्रत्येक

 a  भारत भू  रिमाप  विभाग में  कितन
 श्रनुसूुचित  जाति  क  कर्मचारियों पर  लागू

 कर्मचारी  शझ्राकस्मिक  कर्मचारियों  के  रूप में होने  वाले  नियम  वे  ही  हैं  जो  aa  लोगों
 क

 लिये  are  इस  समय  उनके  साथ  कोई
 रखे  गय  ;

 ढिलाई  नहीं  की  जाती  |  कितने  कर्मचारी  wa  हैं

 दो  वर्ष  से  अधिक  समय  से  निरन्तर  सेवा  में विभाजन सें  पहले  के  भुगतान

 क्या  यह  सच  है  कि  2E vi  में 4S3  थ्री  के+  स०  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वित्त  मंत्रालय  ने  यह  भ्र धि सूचित  किया  था

 क  रक्षा  सेवाएंਂ  शीष  के  venice  कि  जो  झ्राकस्मिक  कर्मचारी  पांच  वर्ष  या  इससे

 अ्रधिक  समय  तक  नियमित  कर्मचारियों के विभाजन  से  पहले  से  भुगतान  कि
 ।  किये  जा

 रहे  हें
 ?  साथ  काम  कर  वे  नियमित  घोषित  कर  दिये

 जाये ं;

 ख
 गव ग  ये  भूगतान  कब  तक

 जाते
 अ  यदि  तो  क्या  saa  विभाग ?

 x
 में  ऐसा  किया  गया  है  ;

 च्
 ये  ores  किस  आधार  पर  (= )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 फैलाये  गये  हैं
 ?  a

 ह  ;  तथा

 र्ा  संगठन  मंत्रो  (ati  प्रत्येक वर्ग  में  ऐ  से  कितने  कर्मचारी

 (१)  ठेकेदारो ंको  भारत  हें  जो  उपरोक्त श्रणी  में  ara  हैं  ?
 408  P.S.D.
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 द्
 g शिक्षा  व  प्राकृतिक  संव  तथा  :-

 rp

 |  परिशिष्ट  ५,  अनुबंध  संख्  दा

 निक  अनुसंधान  मंत्रो  अज्ञ  चि ॥  ५२]

 (  प  )  तथा  ।  सदन  पटल  पर  एक  विवरण
 विभाग  की  बनने  के  पहले  वर्ष

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  में  PEVE-VY  किये  गये  कुल

 संख्या  ved  व्यय  क  प्राप्य  नहीं  १६४७-४८

 जी  हां  ;  परन्तु  इस  प्रयोजन
 के  से  VEX L-XR  तक  की  कालावधि  में  लगभग

 लिये  कोई  कालावधि नहीं  विहित  की  गई  २३  लाख  रुपय  व्यय  हुए  ।

 २  लाख  ८७  हज़ार  रुपये  ।  इसमें
 जहां  ।

 १  लाख  ५४  हजार  रुपये  की  वह  राशि  भी

 (= )  प्रदान नहीं  उठता  |
 शामिल  हैं  जो  द्वितीय  विषव  युद्ध  के  झ्र धि कृत

 (
 पय

 }  | दिव | |  |  fz
 ta  वर्गों  के  भ्राकस्मिक

 इतिहास  के  €  के  मुद्रण  पर  व्यय  हुई  ।

 चारी  नियमित  संस्थापना  में  स्थानान्तरित

 कर  दिये  गये  हैं  ——
 इस  wae  ठीक  ठीक

 भ्रतमान भ्झ  लगाना  तो  सम्भव  नहीं  परन्तु
 श्रेणी १  wy

 आशा
 है  कि  कुल  व्यय  कई  ३२  लाख  रुपये

 श्रेणी २  न
 होगा  ।

 श्रेणी ३

 श्रेणी  ४  डे  सेना  में  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्ति

 श्रेणी  ५

 ए ee mee १  USE.  ६. है  रक्षा

 Qa2
 मंत्री  दिनांक  १०  १९५३  को  पूछ

 गये  तारकित  संख्या  ३१९  के  सम्बन्ध में

 संयुक्त
 सेना  इतिहास  विभाग

 किय  गये  भ्रनुपुरक  प्रदान  की  निर्देश  करने

 Wu,  श्री एस  एस  घोष  :  कया
 तथा  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  सेना  में

 रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगें  :
 अ्रनुसुचित  जातियों  के  कितने  व्यक्तियों  को

 संयुक्त  रात  सेना  इतिहास  कमीशन दिये  गये  ?

 भाग  में  नियुक्त  कमेंचारियों की  संख्या  तथा  रक्षा  संगठन  मंत्रो  न (श्र
 पद  उनके  बतन  तथा  भत्तों  के  साथ  ;

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  र  सदन

 पटल  पर  रख  दी  जाये  गी  | संस्थापना  पर  ३१
 CXR

 तक  व्यय  ;
 आसाम  मिर्वांचन  अधिकरण

 वर्ष  १९५३-५४  में  होने  वाले

 व्यय  का  अ्रनुमान ;  तथा
 ५९७.  को  अमजद  चलो  :  क्या  विधि

 मंत्री  areas  निर्वाचन  प्रधिकरण  की  स्थापना
 बलों  का  इतिहासਂ  नाम

 तथा  aa  तक  कार्य  निष्पादन  पर  हुए  व्यय  की
 से  ज्ञात  संयुक्त  प्रीत  सेना  का  इतिहास  लिखने

 की  पूरी  योजना  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  का
 कुल  राशि  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 ?

 अनुमान है  ?  fafa  तथा  अल्प  संख्यक  काय  मंत्रा

 रक्षा  संगठन  मंत्रो  ह
 ०७५

 :  अब  तक  प्राप्त  जानकारी

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता
 क  अनुसार  २०,७९०  रुपये  |

 कागा
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय  वाद  विवाद

 और  उत्तर  से  पृथक  कार्यवाही )

 शासकीय  वृत्तान्त

 oes  eee  Ss

 22¥u  ICSE

 लोक  सभा
 सम्पदा

 शुल्क  विधेय
 क

 yeu ८  सितम्बर  १  ७  ५३  खंड  ३२-(विमुक्तियां )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  सम्पदा
 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई

 शुल्क  विधेयक  पर  अग्रेतर  विचार

 कल  खंड  ३२  पर  विचार हो  रहा  था ।
 म  ales

 zee
 अध्यक्ष-पद  पर

 यासीन  |  Yo  एम०  त्रिवेदी  (  ड

 विभूतियों  के  संबन्ध  इस  खंड  पर

 बोलते  हुए  में  ने  कहा  था  कृषि  के
 प्रश्न  और  उत्तर

 लिये  जो  पशु  हों  उन्हें  विमुक्त  किया

 बाय  परन्तु  इस  में  घुड़दौड़ के  घोड़े  या

 भाग  १)
 कृषि  के  अतिरिक्त  किसी  प्रयोजन  के  लिये

 न
 खरीदे  गए  घोड़े  नहीं  अन  चाहिये  |

 ९-२३  Ho  था
 भाग  में  दी  गई  विमुक्ति  पहनने

 अनुपस्थिति
 की

 अनुमति  के  कपड़ों  के  सम्बन्ध  में  जिनमें  हीरे

 आदि  सिले  हुए न  हों  ।  मेरा  निवेदन  यह
 उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  माननीय

 सदस्यों  को  यह  सूचना देनी  है  कि  मुझे  श्री  है  कि  जो  आभूषण  महिलाओं  के  रोज  के

 एन०  रामिया  को  चिट्ठी  मिली  है  जिसमें
 पहनने  के  उन्हें  विमुक्त  कर  देना

 चाहिये  जसे  कि  ब्यवहार  प्रक्रिया  संहिता
 उन्होंने  १०  सितम्बर  को  शुरू  होने  वाले

 श्रम तथा  उद्योग  सम्मेलन  में  भाग  लेने के
 की  धारा  ६०  में  किया  गया

 हेत  स्वीकार लेंड  जाने ंके  लिए  सदन  से
 में  अपने

 उन  मित्रों  सहमत हूं
 अनुपस्थिति  की  अनुमति  मांगी  है  ।

 जो  चाहते हैं  कि  भाग  (१)  के  अधीन

 क्या  सदन  की  इच्छा है  कि  उन्हें  इस  दी  गई  विमुक्ति  नहीं  रहने  जानी

 श्रम  के  अन्त  तक  सदन  से  अनुपस्थिति  की
 चाहिये  ।  यंह  उपखंड  ऐसी  पत्रिक  चल

 अनुमति दे
 दी  जाय  ?

 सम्पत्ति के  सम्बन्ध में  है  जो  बची न  जानी

 माननीय  सदस्य  हां  ।  हो  जैसे

 अनुमति  दे  दी  गई  लिपियां  इत्यादि  ।  परन्तु  इनका  मूल्य  तो

 ह  निर्दिष्ट नहीं  है  ।
 सम्भव  है  कि  ऐसा

 397  P.S.D.
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 समय  भी  आ  जाय  जब  कि  यह  है  कि  उपखंड  (२)  को  हटा  दिया  जाय ।

 कारी  लोभ  में  आकर  इन  वस्तुओं  को

 पर  तुल

 अपर  क  वित्त  मंत्री  श्री  ato  डी०  देशमुख
 :

 इस  खंड  के  अधीन  बहुत से
 संशोधन

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  सदन  में  यही  वित  किए  गए  हू  जिनमें  या  at  विभिन्‍न

 हालत  रही  में  आधे  घण्ट  के  लिये  मदों  के  सम्बन्ध  में  अनुमत  मूल्य  को  बढ़ाने

 सदन  को  स्थगित  कर  दूगा  ।  मेरे  कई  का  सुझाव  दिया  गया  हे  शर  या  कुछ  भेद

 बार  कहने  पर  भीਂ  माननीय  सदस्य  झ्रापस  विभूतियों  में  जोड़ने  या  कुछ  विमुक्ति यां

 में  बातें  कर  रहे  हैं
 ।

 चाहें
 तो

 बाहर  जा  हटाने  का  सुझाव  दिया  गया  हू  ।  यह  उन

 and  हें
 ।

 यदि  उन्होंने  बातें  बन्द
 न  कीं  मामलों  में  से  है  जिन  पर  प्रत्येक  विमुक्ति

 तो  में  उन्हें  बाहर  जाने  के  लिये  को  देखते  हुए  सामान्य  रूप  से  कुछ  कहना

 कहूंगा ।  -
 बड़ा  कठिन  है  ।  इसमें  संदेह  नहीं  कि  इस

 श्री  सी०  भट्ट  ):  मेरा  विचार
 विषय

 के
 पक्ष

 में  विरुद्ध  बहुत  कुछ

 कहा  जा  सकता  परन्तु  जैसे  कि  मेंने
 यह  है  कि  सदन  में  इस  प्रश्न  पर  बहुत  बहस

 हो  चुकी  है  ।
 पहले  कहा  सारे  मामले  पर  व्यापक  दृष्टि

 कोण  विचार  करना  दलीलों

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य
 के

 बारे
 में  कुछ  कहने  से  पहले  में

 उन

 को  सदन  के  कार्य  में  इस  प्रकार  बाधा  उन  बातों  की  चर्चा  करूंगा  जो  मेरे

 डालने  का  कोई  अधिकार  नहीं  ।
 वे  या  तो  विचार  में  पिछले  वक्‍तां ने कही थी ॥ ने  कही  थी  ।

 बाहर  चले  जाय  और  या  समापन  प्रस्ताव  उन्होंने  कहां  ar  किਂ  सरकार  के  क्रम

 रखे ं।  कुछ  संशोधन  नियमानुकूल  क्योंकि

 वे  कुछ  रुढ़ियों  के  विरुद्ध  हैं  श्रीमान  मेरी
 श्री  य  एम०  त्रिवेदी  :  तो  में  यह  धारणा  यह  है  कि  जहां  तक  सरकार  का

 ana  दे  कि  भाग  (8) ¥
 के  सम्बन्ध है

 बराबर  इस  बात  का  प्रयत्न

 अधीन  गई  विमुक्ति  हटा  दी  जाय  ।
 करना  चाहिए  कि  विधेयक  में  विशेषकर

 पैत्रिक  चल  सम्पत्ति  क्या  इस  की  ठीक
 उस  प्रकार  के  ७  हुए  विधेयक

 परिभाषा  प्राप्त  नही ंहै  ।  कई  लोगों  के
 मेरा

 पास  इस  प्रकार  का  लाखों  रुपये  का  सामान
 यथासम्भव  सुधार  किया  जाय  |

 विचार  g  कि  रुढ़ि  पर  चलना

 रहता है
 ।  यदि  यह  विमुक्ति  दी  जाय  तो

 ऐसी  रुढ़ि  कोई  हो  तो  इस  सम्बन्ध
 वे  अवसर  पड़ने  पर  ऐसे  सामान  को  बेच

 में  अध्य  महोदय  का  कोई  निर्णय  मेरे
 कर  उस  का  लाभ  उठायेंगे  ।  इसलिए  यह

 सामने  नहीं  हे--आवश्यक  नहीं  ।  परन्तु  में
 खंड  हटा  दिया  जाना  चाहिए  |

 तो  कहता  हं  कि  ऐसी  रुढ़ि हो  तो  भी

 उपखंड  २  द्वारा  सरकार  के  हाथ  में  हित  इसी  में  हे  कि  सरकार  प्रवर  समिति

 ऐसे  अ्रधिकार  होंगे  कि  वह  चाहेगी  में  स्वीकार  किए  गए  संशोधनों  के

 रिक्त  और  संशोधन भी  रखे  कई  बार कर  जिसे  चाहे  विमुक्ति  दे  सकेगी

 जब  कौर  सारे  उपबन्ध  विमुक्ति  के  यह  बात  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  पसंद

 न्ध में  कर  दिये  गये  हें  तो  इसकी  एसे होती  है  कौर कुछ
 को  नही ं॥

 इयकता  नहीं  |  इसलिए  निवेदन  उदाहरण  भी  हें  जहां  मेंने  साधारण  चर्चा



 TALS  सम्पदा  शुल्क  विधेयक  ८  fa  ज
 को  आ

 १९५३  सम्पदा  शुल्क  विधेयक  १८५०

 में  दिय  सुझाव  मान  लिय  हैं
 तौर  ate  और  फिर  अन्य  विमुक्ति यां  भी

 हैं  जसे  पुस्तकें  जो  बची  न  जानी संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया  हे  ।  यदि

 इन  संशोधनों  पर  रोक  लगा  दी  जाय  at  घर  का  सामान  ककी-कृतियां  इत्यादि  ।

 विधेयक  पर  उचित मेरे  विचार  में  इत  इस  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  आश्रित  पुरुष  के

 रीति  से  विचार  करने  में  बाधा  लिए  ५,०००  रुपये  की  विमुक्ति  बीमे

 जसा  कि  मेंने  इस
 के  लिए  विमुक्ति  सम्पदा  शुल्क  के

 सम्बन्ध  में  पेशगी  शोधन  के  लिए समस्या  पर  कुछ  आधारभूत  या  संगत

 यह  एक  नई  हे-:जो  अधिक  से
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार

 करना  होगा  ॥  मेरे  विचार  में  य  दो
 अधिक  ५०,०००  रुपये  तक  की  हो  सकती

 इन  विभूतियों  का  फल  यह  होगा प्रकार  की  हैं  :  एक  तो  यह  हे  कि

 विधेयक  में  विमुक्ति  की  अधिकाधिक  सीमा
 कि  कुल  भूल  के  सम्बन्ध  में  ली  जा  सकने

 वाली  छोटी  सी  राशि  को  छोड़  जिस
 कितनी  रखी  जाय  और  दूसरी  यह  है  कि

 पर  हम  खण्ड  ३३  में  विचार  देय विधेयक  में  दो  गई  विभिन्न  दूसरी  रियायतों  के

 लिए  कैसी  विभूतियां  हों  जैसा  कि  सदन  शुल्क  से  १  डेढ़  लाख  रुपये के  बीच

 के  मूल्य की  सम्पत्ति छूट  जायगी  ।  सच  तो को  मालूम  हू  प्रस्तुत  व्यवस्था  के  अनुसार

 विमुक्ति  की  अधिकाधिक  सीमा  ७५,०००
 यह  है  कि  ये  ऐसी  हैं  जो  बिना

 रुपये  रखी  गई  में  इस  के  किसी  सम्भाव्य
 ऐसी  भ्र सुविधा  के  दी  जाँ  सकती  ह  शौर

 मेरा  विचार  है  कि  इस  के  अतिरिक्त  एक
 संशोधन  को  बात  नहीं  कहता  यद्यपि  में

 शर  खंड  है--संख्या  ६८--जिस  में  हमने
 पहले  ही  यह  संकेत  कर  चुका  हूं  कि  दूसरे

 आसानी से  दी  जा  सकने  वाली  किश्तों  की
 हिन्दू  संयुक्त  परिवारों  ar  मिताक्षर  के

 विरुद्ध  किए  गए  भेद  से  उत्पन्न  मामले  पर
 व्यवस्था की  है

 विचार  किया  जायगा  ।  विमुक्ति  की

 मालूम  होता  कि  कुछ  माननीय
 सीमा  चाहे  कुछ  भी  इस  युक्ति  के

 हिन्दू  संयुक्त  परिवारों  को  छोड़
 सदस्यों  ने  शोर  विभूतियां  दिए  जाने  के

 लिए  इस  कारण  जोर  डाला  है  कि
 कर  अन्यों  के  लिए  यह  सीमा  ७५,०००

 रुपये  की  मान  लेने  में  सुभीता  रहेगा  ।
 कहीं  यह  शुल्क  देने  वालों  को  परेशान  न

 किया  जाय  ।  में  यह  कहता  हूं  कि  आप
 ब्रिटेन  में  यह  सीमा  २७,०००  रुपये  की

 चाहे  कोई  भी  सीमा  क्यों  न  रखिए  थोड़ी
 लंका  में  २०,०००  रुपये  त्रौरः  आस्ट्रेलिया

 में  यह  सीमा  20,000  रुपये  के  बराबर
 बहुत  लोगों  जब

 ग्रुप  यहं  मालूम  करने  का  प्रयास  करेंगे
 है  ।  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 में
 यह  सीमा  अधिक  हैं  परन्तु  यह  तो  मान

 fa  सारा  सामान  Y¥,000).  का

 १०,०००)  का  २,५००)  का  तो
 लिया  जायगा  कि  वहां  की  परिस्थितियां

 शानी  way  होगी  ate  इसलिए  प्रशासन
 हमारे  देश  की  परिस्थितियों  से  इतनी  भिन्न

 का  उद्देश्य  इस  बात  का  प्रबन्ध  करना
 हैं  कि  कोई  उचित

 तुलना
 नहीं  की  जा  सकती  ।

 होना  चाहिए  कि  ag  मूल्यांकन  ऐसे  ढंग

 से  किया  जाय  कि  यथासंभव  परेशानी  न हम  ने  जो  अतिरिकत  विभूतियों  का

 उपबन्ध  वे
 खंड  (२)  के

 हो
 ।  परन्तु मेरा  कहना यह  हैं  कि  आप

 २२९  क  विभिन्‍न  केवल  शमाओं प्रधान  ५,०००  रुपये  तथा  खण्ड  को  बड़ा  कर  ही  इस

 उप-खंडों  के  अधीन  १६,५००  रुपये  तक  कठिनाई को  दूर  नवदीं  कर  उस
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 का  तक सिद्ध  परिणाम  तो  यह  होगा  कि  सब  से  अधिक  बराबर  जाने

 आप  सारी  सीमाएं  हटा  दें  र  ऐसा  करके  वाली  एक  अतिरिक्त  रहने  के

 आप  सम्पदा  शुल्क  के  आरोपण  के  इस  सारे  मकान  की  विमुक्ति  की  है  ।  कुछ  सदस्यों

 ढांचे  का  गड़बड़झाला  बना  देंगे  इससे  ने  नरमी  दिखाई  है  ate  एक  सीमा  पता

 तो  आप  सम्पदा  शुल्क  लगाने  का  प्रयत्न  ही  दी  अन्य  सदस्यों  ने  कोई
 सीमा

 छोड़  दीजिए  |
 नहीं  बताई  शौर  कम  से  कम  एक  ने  तो

 इसलिए  इन  सब  बातों  पर  इस  रहने  के  मकान  या  मकानों  की  बात

 कोण  से  विचार  fear  गया  कि  एक  कही है  ।  रहने  का  मकान  १०  लाख

 साधारण  परिवार  में  घरेलू  पुस्तकों  रुपय  का  हो  सबता  हे  MT  २०  लाख

 आदि  का  कुल  मूल्य  क्या  होगा  और  अधिकतर  रुपये  का  भी  |  यदि  मकान  को  इसਂ

 कर मामलों  में  इन  की  जोर  से  भेजी  गई  मूल्य  शुल्क  बिल्कुल  विमुक्त

 सूचियां  स्वीकार  कर  जायेंगी  ।  कर  दिया  जाय  तो  qe  प्रवृत्ति

 दाता  की  परिस्थिति  को  देखते  हुए  यदि  उत्पन्न  हो  जायगी  कि  अधिक  से  अधिक

 पूंजी  मकानों  में  लगा  दी  साथ घरेलू  बहनों  का  मूल्य  २,०००)  के  लगभग
 ~

 बनता  तो  मेरे  विचार  मे  प्रयास

 यदि  आप  १५,०००  रुपये  की  छोटी के  अधिकारी  यह  मालूम  करने  का  कष्ट

 नहीं  करेंगे  कि  यह  मूल्य  २,०००)  है
 सीमा  रखे  तो  यह  wet  उत्पन्न  होता हैं

 fe  क्या ag  सम्भव  कि
 जिस या  २,५००)  ।  दूसरे  शब्दों  में  यह  तो

 विवेक  की  बात  है  और  वह  विवेक  से  व्यक्ति  के  पास  २५,०००  रुपये  का  मकान

 ही  ह  सकतीਂ है  |  fate  कठोर  हाउस  के  पास  ५०,०००  रुपय  से  अधिक

 सं विहित  सीमाओं  से  नहीं  आएगा  ।  की  अन्य  सम्पत्ति  भी  होगी  जिस
 से  कि

 उस  पर  सम्पदा  शुल्क  लगने  कंग  खतरा
 सीमाओं  को  faege  हटा  देने  का

 मेरा  कहना है  कि  साधारणतः  वह
 खतरा  यह  हैं  fH  जो  बचना  नहीं  चाहते

 थोड़े  से  .  पैसे  वाला  व्यक्ति

 वहीं  बच  जायंगे  ।  मेंने  कुछ  धनी  लोगों
 किसी न  किसी  विभूषित  सीमा  के  अधीन

 के  घरों  की  दीवारों  पर  कालीन  लटकते
 आ  ही  जो  भी  यदि  tar

 देखे  हू  और  वे  बड़े  गव  से  कहते  है  कि
 a  हो  शौर  कुछ  के  पास  अलग  नकद  रुपया

 अमुक  कालीन  १५  हजार  रुपये  का  हूँ  ।
 अर्थात  मकान  अतिरिक्त  उस  का  कोई

 यदि  हम  यह  कहें  कि  कालीन  मकान  के

 फर्नीचर  का  भाग  हे  तो  यह  समझा  जा
 ait  परिसम्पत  हो  तो  यह  युक्ति  अंधे

 हीन  हो  कर  रह  जाती  युक्ति  तो
 सकता  है  कि  एक  कमरे  की  चारों  दीवारों

 ae  दी  जाती  हे  fe  बेचारे
 पर  ईरानी  कालीन  लगा  कर  40,000)  को  अपना  मकान  बेचना  और  उस
 का  अन्तर  बड़ी  आसानी  से  डाला  जा

 उसे के  पास  अन्य  सम्पत्ति  न  हो  तो
 सकता  हैं  |

 अपने  घर  से  निकालना  पड़ेगा  परन्तु

 इसलिए  परेशानी  की  बात  बार  बार  यदि  यह  छोटा  सा  मकान  तो  उसके

 कहें  जाने  पर  यदि  सीमा  हटा  दें  तो  बड़ी  तथा  सीमा  शुल्क  के  बीच  इतना  अधिक

 खतरनाक  बात  होगी  ।  मेरे  विचार  में  अन्तर  होगा  कि  अन्य  सम्पत्ति

 यह  तो  कठिनाई  का  हल  नहीं  है  ।  जिसे  बेच  कर  या  जिस  की  ara
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 सम्पदा  शुल्क  आसान  किस्तों  में  दिया  जा  सकेगा  ।  कौर  फिर  दरों का  get  भी  है  ।

 सकता
 अभी  इन  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  चर्चा  की

 जा  सकती  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  २५,०००

 रुपये  का  पैत्रिक  मकान  ३०,०००  अनुरोध  किया  गया  है  कि  मर्वे  शियों

 रुपये  की  भूमि  हो  फिर  क्या  होगा
 ?  सम्बन्ध  में  छूट  देनी  चाहिए  ।  इस

 विषय  में  हमारी  कठिनाई  यह  थी  कि तो  उप  के  पात  जो  मकान  भूमि है

 उसे  बेचनी  पड़ेगी  |  विभिन्‍न  प्रकार  के  कृषि  उपकरणों  हलों

 जाये  । आदि  at  मूल्यांकन  कैसे  किया

 श्री  बमन :  यदि  ag  कोई  ऐसी  चीज़  हो  जिस  का

 मान  लीजिए  कि अनुसूचित  जातिया ं)  aerate  किया  जा  सके  we  जिस  का

 पैत्रिक  मकान  ही  कूल  समिति  है  जिस  एक  बाज़ार  भाव  तब  तो  उस  पर

 के  कुछ  भाग  में  उस  के  वंशज  रहते  हैं  प्रब्नासनीय  तरीके  से  विचार  किया  जा

 कुछ  भाग  किराए  उठा  रखा  apa  मेरे  विचार  में  इस  सम्बन्ध

 गया  wa  लोगों  को  at  कठिनाई  में  दीवानी  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ६०

 होगी  ।  की  देना  गलत  है  ।  उस  मामले  में

 श्री  ato  डी०  देशमुख  कुल  शुल्क
 सब  कुछ  जब्त  कर  लिया  जाता  है  परन्तु

 इस  मामले  में  कुछ  सम्पत्ति  के  केवल  एक
 बरतता  कम  होगा  वह  चालू  आय  में  से

 दिया  जा  सकता  है  |  छोटे  से  भाग  पर  कर  देना  अतः

 कृषकों  के  प्रति  सहानुभूति  रखते  हुए  भी

 सम्भव  कि  उन्हें  आठ  वार्षिक
 में  समझता हूं  कि  इस  प्रकार  का  संख्या

 feat  में  कछ  रुपये  देने  पड़ें  जोकि  सब
 धन  उचित  नहीं ह  ।

 के  कल्याण  के  हेतु  राज्य की  कम  से  कम
 एक  श्र  मांग  यह हैं  कि  नये

 तथा  नरम  मांगें  पूरा  करने  के  लिए  बचाए
 सेवायों  में  लगाये  हुए  धन  को

 जा  सकते हैं  ।
 छूट  दी  जाय  |  इस  सम्बन्ध  में  में  यह

 और  फिर में  सदन से  dd  धरने  को  कहना  चाहूंगा  कि  उद्योगों  को  पहले ही

 क्योंकि  विमुक्ति  की  सीमा  में  बहुत  सी  रियायतें  दी  चुकी  हें  ।

 कछ  परिवर्तन  किये  गये  तो  उन  में  मकान  विचार  में  इस  स्थायी  विधेयक  में

 के  अतिरिक्त  और  कोई  भी  सम्पत्ति  आ  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  सम्मिलित  करना

 जाती है  ।  इस  की  का  निणंय  अभी  चाहिए  जिससे  उद्योगों  को  अस्थायी  रूप

 किया  जाना  हू  ।  इसलिए  मेरे  विचार में  से  प्रोत्साहन  मिले  ।  संभव  है  कि  बाद

 इस  अवस्था  में  इस  मामले  पर  जोर  नहीं  में  हमें  पछताना  पड़े  कि  हम  ने

 जनक  क्षत्रों  की  उपेक्षा  कर  के  प्रौद्योगिक डालना  चाहिए  यद्यपि  में  मानता  हूं  कि

 यदि  अरोप  इस  पर  जोर  न  डालें  तो  जहां  विकास  को  अत्यघिक  प्रोत्साहन  दिया

 तक  खण्ड  ३१  का  सम्बन्ध  हैं  यह  बात  में  हूं  कि  इस  विधेयक  में

 ही  समाप्त  जायगी  ate  फिर  उन्हें  इस  प्रकार  की  रियायत  का  उपबन्ध  करना

 कुल  विमुक्ति  सीमा  के  सम्बन्ध  में  ही  इस  न्यायसंगत  नहीं है  ।  हम  यह  कह  सकते

 बात  पर  ज़ोर  देने  को  waar  मिल  हैं कि  यह  मृत्यु के  बाद  सम्पदा  पर
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 प्रत्यक्ष  रूप  से  लगाये  शुल्क  उपबन्ध  किया  है  ।  मेरे  विचार  में

 हूं  और  इस  का  श्रौद्योगिर्  प्रोत्साहन  या  खंड  में  भी  इसी  प्रकार  क  उप

 किसी  प्रकार  के  सामाजिक  सुधार  से  कोई  बन्ध  करना  चाहिए  था  ।  यदि  यह

 सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।  करारोपन  जांच  आयोग  धन  इस  खड  के  साथ  जोड़

 सम्पदा  शुल्क  के  मामले  पर  भी  निचार  तो  उचित  होगा  शौर  में  इसे  स्वीकार

 यदि  उत  ने  यह  सिफारिश  की  करने  के  लिए  dare

 कि  सम्पदा  शुल्क  में  इस  प्रकार  का  संशोधन
 में  ये  दाऊद  रखना  चाहुंगा

 :

 करना  तो  सरकार  उस  समय  ऐसा
 २०,  पंक्ति  ३  में  के  बाद

 कर  सकेगी  |
 श्योर  उन  शर्तो  के  अनुसार

 कुछ  संशोधन  ऐसे  हैं  जिन  का  उद्देश्य
 पाया  जो  कि  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित

 की  जायेंगी  आदिष्ट  किया  जाब  |
 यह  हे  fe  कर्मचारियों  की  निर्वाह  निधि

 की  बचत  को  छूट  दो  जाये  ।  मेरे  विचार
 में  यह॒संद्योधन

 सचित्र
 को  देता हुं  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 क्या में  इस  प्रकार  की  छूट  देना  इन  के  रोक

 उन  नागरिकों  के  बीच  विभेद  करना  वित्त  मंत्री  जी  का  तैल

 जो  कि  व्यापार  व्यवसाय  आदि  द्वारा  फोटो  चित्रों  के  सम्बन्ध  में  नियम

 कमा  कर  TAT  करते  हें  एक  माननीय  द्वारा  कोई  बचत  की  सीमा  निर्धारित  करने

 a सदस्य  |  इमारती  लकड़ी  की  और  का  विचार  नहीं  ह  ?

 निंदा  कियां  में  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  इस  विषय  में  यहां  की  स्थिति
 श्री  ato  gto  हग दा मुख  वस्तुतः  यह

 खण्ड  इसी  बात  को  ध्यान  रखने  के
 ब्रिटेन  को  स्थिति  बिल्कुल  भिन्न  है

 कारण  उत्पन्न  हुआ  कि  बहुत से
 ak  जमींदारी  उन्मूलन  से  अधिकांश

 वारों  के  पास  अपने  प्रपितामह ों  के
 इमारती  लकड़ी  सरकार  स्वामित्व  में  आ

 या  चित्र  ga  हों  ।  उस  परिवार  की

 चुकी हूं  श्र  यह  भूमिका  की  समस्या

 के  अनपेक्ष हे  |  इस  समस्या  को  बहुत
 दृष्टि  से  चाहे  कितने  भी  मूल्यवानਂ  क्यों

 न  हों  वस्तुतः  इन  का  कोई  मूल्य  नहीं  होता
 बड़े  Gard  पर  हल  करना  यहं

 हमारे  मन  में  तो  afew  सम्पत्ति  की  यहीं
 समस्या  लकड़ी  को  इस  प्रकार

 वस्तुएं  राजाओं  के  मुकुट  नहीं  ।  चाहें
 के  संशोधन  द्वारा  सम्पदा  शुल्क  से  बचा

 कुछ  भी  हो  राज-मुक्‌्टों  को  पैत्रिक  सम्पत्ति
 कर  हल  नहीं  की

 जा
 सकती  ।

 में  नहीं  दिया  जा  वे  तो  माने  हुए

 मेंने  पैत्रिक  सम्पत्ति  के  प्रश्न  पर  शासकों  को  ही  मिलनी  चाहिय े।  मुझे  तो

 विचार  किया  जहां  तक  ब्रिटेन
 इस  में  कोई  wa  नहीं  दिखाई  देता  '

 '

 के  अधिनियम  का  सम्बन्ध  वहां  इस  श्री  एस०  एस०  च् मो ध अ  मैं

 मामले  में  छूट  सुविधा  प्राप्त  करने  सम्पति  इस  शब्द  पर  बल  नहीं  दे  रहा  हूं  में

 के  का  प्र मारा पत्र  लेना  ने  तो  do  frat  इत्यादि  का

 आवश्यक  होता ह  |  वर्तमान  विधेयक  में  निर्देश  मात्र  किया  ही

 हम  ने  छूट  मुख्य  खंड  के  प्री  सी०  डी०
 देशमुख

 में  तो  इन

 खंड  में  शर्तों  और  .  नियमों  का  सभी  के  बारे में  कह  रहा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  में  बहुत से  माननीय  सदस्यों से  असहमत

 श्री  मोरे  यह  चाहते  हैं  कि  धन  के  सम्बन्ध

 में  कछ  निर्धारित  कर  दो  जाय  ।
 १०  "५

 qe

 श्री  सी०  डी०  देशमुख :  मूल  म  किसी
 इस  पर  अच्छी  प्रकार  से  विवार  करने

 ने  इस  खण्ड  में  किसी  संशोधन  का  सुझाव  के  पश्चात्‌  में  इस  परिणाम  पर  पहुंचा

 नहीं  दिया  अब  श्री  बसु  कहते  हैं  कि
 हूं  कि  कोई  भो  इस  स्थिति  को

 यह  संशोधन  इस  खण्ड  में  हे  ।  मेंने  इसे
 बिल्कुल  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  कि

 अब  कतिपय स्वीकार  कर  लिपा  ह्  राज्यसंघटनों  द्वारा  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  या

 माननीय  सदस्य  इस  में  कुछ  उच्चतम  सोमा
 समाज  के  कल्याण  के  लिये  चाहे  जो  कुछ

 निर्धारित  करने  का  सुझाव  दे  रहे  भी  किया  पूछते  पर  न  तो  कोई  रोक

 हूँ  ।  में  नहीं  समझता कि  हम  इस  में  इस
 होनी  चाहिये  भ्र  न  ही  उसकी  कोई  सीमा

 प्रकार  संशोधन  कसे  करते  जा  सकते
 होनी  चाहिये  ।

 तब  उच्चतम  सोमा  की  पर्याप्तता  के  सम्बन्ध

 में  एक  शौर  वाद  विवाद  उठ  खड़ा  होगा  |
 श्री  अल्तेकर  मैं  ने

 में  ने  इस  विषय  में  कोई  निश्चय  नहीं  किया
 असीमित  नहीं  किन्तु  पांच  प्रति

 है  कि  उच्चतम  सोमा  क्या  होनी  ।
 दत  तक  कहा  हे  ।

 यह  सामान्य  होनी  जिससे  कि

 frat  को  वस्तु ग्न ों  को  पैत्रिक  सम्पत्ति  ato  देशमुख :  माननीय

 बनाने  के  छलिये  प्रोत्साहन  न  fas  ।  परन्तु  सदस्यों  ने  आप-कर  अधिनियम  की  धारा
 थे

 में  ने  उच्चतम  सोमा  के  लिये  कोई  सिद्धान्त  १५ @  के  साथ  गलत  gear  की

 नहीं  बनाया  है  ।
 वह  तो  वार्षिक  आय  के  सम्बन्ध  में

 है  और  कोई  भी  ora  प्रति  वर्ष  a

 श्री  मिश्र  ने  कहा  था  कि  यदि  श्राप  के  लिय  धन दे  सकता  हे  ।  हम

 ं देना  चाह  ष  तो  दिल  खोल  कर  दोजिये  तो  यह  कहते  हैं  कि
 अपनी  मृत्यू  के  छे

 नहीं  तो  न  दौोजिए  ।  में  तोः  सदा  दोनों  मास  पूर्वे  तक  वह  पूर्तनिमित्त  धन  देता

 के  बीच  का  मार्ग  अपनाना  चाहता  रह  सकता  है  ।  माननीय  सदस्यों  के

 मिश्र  जी  को  यह  अच्छा  नहीं  लगता  ।  भाषणों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  था  जेसे  कि

 इस  संशोधन  को  स्वीकार  a  करनें  से मुझे  उन  को  यह  afar

 न्यायसंगत  नहीं  प्रतीत  होती  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  qa  निमित्त  देने  के  द्वार  सदा  के

 को  कठिनाई  को  समझता  चाहिये  ।  केवल  हां  लिये  बत्द  जायेंगे  ।  नहीं

 जानसे  काम  नहीं  सकता  |  यह  हमारा  सम्बन्ध  तो  केवल  मृत्यु  के

 खण्ड  इस  विधेयक  का  एक  कठिनतम  छः  माप  के  अन्दर  fet  गये  उपहारों  से

 खण्ड  है  शर  हम  ने  इस  में  बीच  का  हैं  इसे  के  लिये  हमने  एक  छोटा  सा

 > भाग  अपनाया हैं  ।  उपबन्ध  किया  हूं  ।  में  समझता  श  कि

 यह  पर्याप्त ह  ।  यह  कहने  की  कोई

 इस  के  बाद  एक  कौर  प्रदान  रह  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  माननीय

 जाता  है  कौर  यह  तक  का  सदस्य  तो  यह  जानते ही  हैं  कि  धीरे

 गरदन  मुझे  खेद  है  कि  में  इस  सम्बन्ध  धीरे  राज्य  का  समाज  कल्याण  का  ata
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 बढ़ता  जा  रहा  है  ।
 गैर-सरकारी  पूत  हमारा  तो  उन  मामलों से  सम्बन्ध है  fat

 संस्थानों  के  पहली  बार  चार  में
 कि  भूमिका  अच्छी

 आय  होती  zt

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  हे  ।  यदि  किसी  भूमि  का  मूल्य  १५,०००  रुपये

 जेसा  कि  सदन  को  विदित  जहां  कहीं  प्रति  एकड़
 तो  उप

 से
 अबध्य  ही

 सुभिक्ष  अथवा  बाढ़  के  कारण  लोगों  को  १,०००  रुपये  प्रति  ay  की  श्राप  होगी ।

 कष्ट  होता  वहां  मानवता  के  नाते
 उस  आय  में  से  सम्पदा  शुल्क

 दिया

 केन्द्रीय  सरकार  से  यह  की  जाती  जा  सकता  परन्तु  यदि  आय  ३००

 कि  वह  विपत्तिग्रस्त  लोंगों  को  सहायता  रुपय  हुई  जैसा  कि  दुर्भाग्य  से  आप

 करेगी  ।  केन्द्र  ने  उस  उत्तरदायित्व  को  की  ओर  है  तो  यह  बड़ी  सरलता  से

 मिल  कर  निभाया  भी  gi  बेकारों  की  छूट  की  सीमा  में  आ  जायेगी ।

 सहायता  के  लिये  ko  करोड़  रुपये  देने

 की  बात की
 जा  रही हे  ।  केन्द्र इन

 श्रीमती  सीमा  सन

 एक  रहने के  घर  की  छूट  देने उत्तर  दायित्वों  को  कैसे  पुरा  करे  यदि

 वह  राज्यों  की  योजनाओं  को  पुरा  करने  के  मेरे  संशोधन का  क्या  हुआ  ?

 में  उन  सहायता  भी  करे  श्र  इस
 उपाध्यक्ष  वे  इस  प्रश्न  का

 केसाथ  साथ  इस  बात  की  आज्ञा  भी  दे
 उत्तर दे

 दे  कि  कोई  व्यक्ति अपनी  सम्पत्ति की

 शुल्क  से  बचाने  के  लिये  पुत  के  द्वारा  उसे  श्रीमती  सुषमा  वित्त  मंत्री  जी  ने

 कम  करे  दे
 ?

 आप  एक  साथ
 दो

 घोड़ों  कहा  था  कि  वे  साधारण  मांगों  पर  विचार

 पर
 संवारी  नहीं

 कर  सकते
 ।  में  यह  करेंगे

 ।  में
 समझती

 g
 कि  यह

 मांग
 तो

 समझता  हूं  कि  हम  ने  जो  उपबन्ध  साधारण  सी  क्योंकि  ह्म  लाखों

 किया  वह  पर्याप्त  है  ।  रुपये
 के  रहने के

 घरों  की  छूट  तो

 नहीं  मांग  रहे  सामान्य

 में  समझता हूं  कि  में  ने  सभी  बातों  मध्यम  an  के  परिवार  के  घर  का

 1  जिस का  उत्तर  दे  दिया  हू  कौर  अपनी  संशोधन  पहिले  २५,०००  रुपये  मूल्य

 तथा  भाग  (१)  के  सम्बन्ध  में  हम  ने  जिस  का  कि  अब  एक  लाख  रुपये  मूल्य  झांका

 संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  है  उसे  छोड़  जाता  हैं  ।  इस  से  वस्तुतः  मध्यम  वर्ग

 कर  में  अन्य  सब  संशोधनों  का  विरोध  करता  के  लोगों  a  बड़ी  कठिनाई  होगी 1

 में  अनुरोध  करती  हूं  ।  कि  मेरे  संशोधन  को

 स्वीकार  किया  जाये

 श्री  बी०  पी०  सिन्हा  सदर  व

 :
 सम्बन्धी  भूमि  का  क्या

 श्री  सी०  डी०  में  केवल
 हुआ  ?

 इतना  ही  कह  सकता
 हूं  कि

 लाखों  की

 श्री  सी०  डॉ०  देशमुख  :  श्रीमान  बात से  यह  पता  चलता है  कि  यह  कोई

 आप  ने  जो  कुछ  कहा  T  उसे  ध्यान

 सामान्य  बात  नहीं  हैं
 ।

 में  रखते  हुए  में  ने
 घर

 के
 सम्बन्ध

 में

 श्री  एच  ०  जी०  बचाव  )  :  faq

 सम्बन्धी  भूमि  पर  भी
 लागू  होता  मंत्री  जी  ने  भू तपु वं  राजाओं  को  सम्पदा
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 mat
 T1OL  exce wa  eding  rupees  fifty  thou- शुल्क  से  छूट  देने  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध

 में  मेरे  संशोधन  क़ा  उत्तर  नहीं  feat

 किसी  डी०  में  ने  कल  इस  सम्पदा  शुल्क को  चुकाने  के

 का  उत्तर दे  fear  था  कि  कोई  छूट  नहीं  लिये  प्रख्यापित  विधि  के  अ  तुषार  सरकार

 है  ग  के  पास  करवाये  हुए  उनके  साथ

 साथ  देय  शुल्क  की  राशि  तक  किन्तु
 Sto  एम०  एम०  दास

 पचास  हजार  रुपये  से  अधिक  नहीं  उस

 रक्षित--अनुसूचित  माननीय
 पर  निश्चित  दर  से  जितना  व्याज  हो

 (24

 मंत्री  ने  कहा  था  कि  दा प्रभाग  परिवारों

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  । की  छूट  सीमा  ७५,०००  रुपये  से

 अधिक  नहीं  बढ़ायी  जायेगी  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  फि  :.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  देखें
 पृष्ठ  १९  की  पंक्ति  ४३  में

 क्या  होता  है  ।  प्रदान  यह  है  कि  :  के  स  orਂ

 पृष्ठ  १९  की  पंक्ति  २४  में  सम्बन्धी  निविष्ट

 दिया  जाये  |
 के  स्थान  पर

 आदि  कर  दिया  जाये  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  उपाध्यक्ष  प्रदान  यह  है

 उपाध्यक्ष  प्रदान  यह  ala  पृष्ठ २०  में  पंक्ति  ४
 से  ९  तक

 स्थान  निम्नलिखित  आदिष्ट  कर
 पृष्ठ  १९  की  पंक्ति  ३९  के  अन्त  में

 दिया  जाये  :
 not  exceeding  rupees  fifty

 thousandਂ  पचास  हजार  रुपये
 moneys  earmarked  un-

 से  अधिक  नहीं  ”)  जोड़  दिया  जाय े।  der  policies  of  insurance  or

 declarations  of  trust  or  settle- प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ments  effected  or  made  by
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  प्रश्न यह  है  कि  :
 a  deceased  parent  or  natural

 पृष्ठ  १९  पंक्ति  ३९  के  पहचान  guardian  for  the  marriage  of

 निम्नलिखित  निविष्ट  कर  feat  जायें  :  any  of  his  female  relatives.

 dependent  upon  him  for  the

 moneys  deposited  with
 the necessaries  of  life,  to

 the  Government  in  such  mann-
 extent  of  rupees  five  thousand

 er  as  may  be  prescribed  for  the
 in  respect  of  the  marriage  of

 purpose  of  paying  estate  duty
 each  of  such

 together  with  the  interest

 किसी  मृत  माता-पिता  ar
 which  has  accrued  due  _there-

 on  at  such  rate  as  may  be  सहज  संरक्षक  रा  अपनी  किसी  स्त्री

 prescribed,
 to  the  extent  of  सम्बन्धी  के  लिये  जो  fe  अपनी  जीवन

 कौ  आवश्यकताओं  के  लिये उस  पर the
 amount

 of  duty  payable  but
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 निर्भर  हो  बीमा-पत्र  या  seata a की  घोषणा  श्री  सी०  डी०  में  प्रस्ताव

 या  किये  गये  समझौते  के  अधीन  va  करता  हूं

 प्रत्येक  सम्बन्धी
 के  विवाह  के  लिये  पांच

 पृष्ठ  २०  पर  १९  से  २५  पंक्तियों  के

 हजार  रुपये  तक  अलग  किया  हुआ  धन
 स्थान  में  निम्नलिखित  अंश

 प्रविष्ट
 कीजिये  :

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 “33.  Aggregation—  (1)

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह  हूं  कि  tor  determining  the  rate  of

 estate  duty  to  be  paid  on

 पृष्ठ  २०  को  पंक्ति  ३  में
 any  property  passing  02  th

 के  परमाणु  are  dealt
 death  of  the  deceased,  all

 with  or  disposed  of  in  accor-
 property  so  passing,  excluding—

 dance  with  such  conditions  as

 Property  exempted  from  duty the  Board  may

 under  clauses  (c),  (d),  (e), ats  द्वारा  प्रस्थापित  शर्तों  के

 व्यवहृत  किये  गये  हों  ar  निबटाये  (0)  and  (i)  of  sub-section

 गये  निविष्ट  कर  दिया  जाये  ।  (1)  of  section  32,  out  inclu-

 ding—
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 (i)  property  on  which  no

 शव  संशोधन  भ्रस्वो  क्त  हुए  |  estate  duty  is  leviable  under

 section  34,
 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रत  यह  है  fa:

 १२,  संबोधित  रू  विधेयक  (ii)  property  exempted

 from  duty  under  clauses  (a) का  अंग  बनते  1”

 (b)  (f),  (ff)  (g)  and  (j)  of  section

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  32,  and

 ३२  संबोधित  रूप में  विधेयक  का  (iii)  agricultural  and  दान

 अंग  बना  लिया  uate  in  any  state  not  specified

 in  the  First  schedule,
 श्री  क०  Fo  श्री  मोरे  का  संशोधन

 Shall  be  aggregated  so  as
 अलग  से  प्रस्तुत  होना  चाहिये  ।

 to  form  one  estate  and  the  duty

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अन्य  जातीय  Shall  be  levied  at  the  rate  or

 विवाहों  के  सम्बन्ध  में  इसे  प्रस्तुत
 rates  applicable  in  respect  of

 ला 1.0
 ay
 reel

 the  principal  value किया  गया  at
 घौर

 यह  श्रस्वीक  चुका

 ३३  राशि करण  (१)  सम्बद्ध  व्यक्ति

 श्री  Fo  के ०  यह  बहुत  ही

 की
 मृत्यु  पर  उसकी  जो  भी  संपत्ति

 शिकार में  प्राप्त  उप  पर  दिय  जाने
 महत्वपूर्ण  समाजिक  प्रस्ताव है  ।

 वालें  संपदा  शल्क  की  दर  का  निश्चय

 खंड  करने  के  लिऐ
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 धारा  ३२  को  उपधारा  (१)
 के  खण्ड  at  बदन  वित्त  मंत्रो  द्वारा  प्रस्तुत

 तथा  (8)  के  नया  संशोधन  सत्य  बातों  में  बिल्कुल  पुराना

 नश अ्न्तगत  शुल्क  से  मुक्त  संपत्ति  को  छोड़  कर  संशोधन-पा  है  ।  मेंने  संशोधन  संख्या  ५४०

 किन्तु  पर  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  था  |

 (१)  घारा  ३४  के  अंतगर्त  जिस  संपत्ति  उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसने  इसे  सम्मलित

 पर  कोई  भी  संपदा  शुल्क  नहीं  लगाया  जा  किया  ह  ।  इसमें  wa  क्या  बुराई  है  ।

 सकता  बिल्कुल  ठोक  ।  संशोधन  संख्या

 ६९७  को  संशोधन  संख्या  Go  जैसा  समझा
 (२)  धारा  ३२  के  खण्ड

 जाएगा  |  ठीक  रहा  ?  ५४०  संख्या  के  स्थान
 तथा  के  अन्तर्गत

 में  संख्या  ero  विशिष्ट  कीजिये  ।

 शुल्क
 से  मुक्त  कौर

 श्री  बर्मन  का  संशोधन  भी  मौजूद  है  ।

 (३)  किसी  राज्य  में  स्थित  ऐसी
 तथा  वी०  बी०  गांधी  ने

 योग्य  भूमि  जिसका  प्रथम  श्रतुसूची  में  विशेष

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  सहित
 संशोधन  प्रस्तुत  किये  जो  अस्वीकृत  हुये  ।

 श्री  रामचन्द्र  :  में
 संपत्ति  कों  इस  तरह  जोड़ा  जाएगा  कि

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि--पुष्प  २०  पर
 वह  एक  संपदा  बन  भर  उसके  प्रचार

 मूल्य  पर  लागू  को  जाने  वाली  दरों  के  (१)  २२  वीं  पंक्ति  में

 हिसाब  से  शुल्क  आरोपित  किया  जाएगा  ब
 34”  २४]  के  बाद

 section  32”  धारा  ३२ਂ ]
 निविष्ट

 में  संशोधन  संख्या  ५४०  को  प्रस्तुत  नहीं

 कर  रहा हूं  |  अब  में  इसे  परिवर्तित
 कीजिये  शर  (२)  २२  वीं  तथा  २३  वीं

 किया हैं  ।  अतः  में  उक्त  प्रस्ताव  को
 पंक्ति  में  including  pro-

 perty  exempted  from  duty
 वस्तुत  कर  चुका

 under  section  32  and  agricul-
 श्र  बी०  ato  गान्धी

 tural  land  situate  in  any  state

 में  प्रस्ताव  करता  हूं कि  alt  ato  not  specified  in  the

 डी०  देशमुख  द्वारा  प्रस्थापित  संशोधन  में
 धारा  ३२  के  अंतगर्त  शुल्क  से

 भाग  का  लोप  किया  जाय
 मुक्त  संपत्ति  तथा  राज्य  में  स्थित

 श्री  तुलसीदास  :
 ऐसी  क़षि योग्य  भूमि  जिसका  अनुसूची  में

 में  संशोधन  ६९५  को  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकता  fatty  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 यह  एक  अनुवर्ती  संशोधन है  ।  का  लोप  कीजिये  |

 श्री  जी०  डी०  श्री  काना वा डे
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  ६९५

 रह  हो  जायेंगे  क्योंकि  संशोधन  संख्या  ५४०
 डा०  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  जो  अस्वीकृत  हुये  ।
 प्रस्तुत  नहीं  किया  कौंर  इसके  स्थान

 में  संशोधन  संख्या  ७२०  प्रस्तुत  किया  जा
 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या

 चुका  हूँ  ।

 ३२०  और  ५५९  की  भाषा  बिल्कुल  ऐसी

 Wa  सी संशोधन  SIS  थके  संशोधन  संख्या  है  War  कि  कृष्ण स्वामी  द्वारा

 u¥o  पर  का  संशोधन है  प्रस्तुत  संशोधन  की  है  ।
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 श्री  ato  डी०  पांडे  ने  संशोधन  प्रस्तुत  श्री  रघुरामय्या  श्रीम  1 A

 किया  जो  अस्वीकृत  gar  ।  इसमें  भ्रौचित्य  प्रश्न  की  बात  हे  ।  जहां

 तक  करारोपण श्री  सी०  डी०  ७ ददमख षच्क  प्रस्ताव

 करता हूं
 कि  पृष्ठ  २०  पंक्ति  २३  में

 करने  के  लिये  अनुसूचित  राज्यों  में  स्थित

 scheduleਂ  के
 frag  भूमि  को  कुल  जोड़ में

 सम्मिलित

 किये  जाने  के  wet  सम्बन्ध  यह स्थान  पर  first  scheduleਂ

 ase  आदिष्ट  कीजिये
 अनित्य-प्रश्न  दोनों  बातों  यानी  संशोधनों

 तथा  मूल  खण्ड  के  सम्बन्ध में  है  ।
 श्री  तुलसीदास  ने  संशोधन  प्रस्तुत  क्या  में  इत  उलझन  को  समझाऊं  ?

 किये  ot  बाद  में  अस्वीकृत  हुये  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  : संक्षिप्त  weal  में  ।

 श्री  म  प्रस्ताव  करता  हुं  कि
 श्री  रधुरामय्या  :  इस  सारे  का  तत्व  इस

 (१)  पृष्ठ  २०  ३८ से  ४७  तक  प्रकार  है  ।
 कुल  जोड़

 को  निर्धारित  करनें

 की  पंक्तियों  का  लोप  खोजिये  ।  के  लिये  यह  प्रस्थापित  किया  गया  है  कि

 (२)  पृष्ठ  २०  ४६  और  ४३  अनुसूची  बाहर  के  राज्यों  में  स्थित

 पंक्तियों  में  also  any  agricul-
 सभी  कृषि योग्य  भूमि  को  संपदा  में  सम्मिलित

 किया  जाय  ।  इस  अनुसूची  से  बाहर tural  land  situate  in  any  state

 not  specified  in  the
 के  राज्यों  में  स्थित  कृषि योग्य  भूमि

 इस  विधान  के  अनुसार  तब  तक  कोई  भी

 किसी  राज्य  में  स्थित  tat  कर  नहीं  लग  सकता  जब  तक  वे  राज्य

 कृषिधोग्प  भूमि  जिसका  अनुसूची  में  विशेष  बाद  में  अनुसूची  में  शामिल  नहों  ॥

 उल्लेख  नहीं  किया  हो  ।”]  शब्दों  का  जहां तक  अनुसूची  से  बाहर  के  किसी  राज्य

 लोप  कीजिये  |  में  की  करनिधर्यि  संपत्ति  का  प्रद

 इस  प्रस्तुत  उपबन्ध  का  यह  प्रभाव  पड़गा
 श्री  तुलसीदास  संशोधन  प्रस्तुत

 कि  उप  at  प्रतिशतता  बढ़ेगी  और  उमस
 किया  जो  बाद  में  अस्वीकृत  हुआ  ।

 पर  शुल्क  की  अधिक  ऊँचा  दर  लगाई

 किसी  डॉ०  देशमुख  :  में  प्रस्ताव  जाएगी ।  मान  लीजिये  कि  किसी  अनुसूचित

 करता  हूं  कि  पृष्ठ  २०  पर  ३८ से  ४३  राज्य  में  ७५,०००  रुपय  की  करनिधायं

 तक  की  पंक्तियों  का  लोप  fear  जाय  ॥  संपत्ति  इस  में  से  ५०,०००  रुपये की

 संपत्ति  कर  मुक्त  की  कौर  दोष
 डा०  कृष्णा स्वामी  :  में  प्रस्ताव  करता

 २५,०००  रुपये  पर  ५  प्रतिशत  के  हिसाब
 हूं  कि

 २०  पर  ३८  से  ४३  तक  की पंक्तियों

 का  लोप  किया  जाय
 से  जो  कर  लगेगा  वह  लगभग  १,२५०

 रुपये  होगा  i  अब  मान  लीजिये कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  ३३  सहित  अनुसूची  के  बाहर  के  किसी  राज्य  में

 से  सभी  संशोधन  अब  चर्चा  के  लिये  सदन  किसी  व्यक्ति  के  पास  ७५,०००  रुपये  की

 के  समक्ष  श्री  रघुराम्मय्या  यदि  इसਂ  करनिरधाय  संपत्ति  है  कौर  २५,०००  रुपये

 विषय  में  भ्रौचित्य-प्रश्न  की  बात  रही  तो  ऐसी  कृषि-संपत्ति  हे  जो  कर  निधियां

 में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  अनुरोध  नहीं  तो  ५०,०००  की  विमुक्ति-तीमा
 करूंगा  कि  वे  बोलें

 राशि  को  कर  ७५,०००  पर
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 करारोपण  को  दर  लगभग  १,८५०  रुपये  सम्बन्ध  है--याति  अमुक  व्यक्ति  पर

 होगी  दूसरे  शब्दों  afe  भनसूचित  १,२५०  रुपय  का  कर  लगाने  के  स्थान  पर

 राज्य  के  किसी  यक्ति  के  पात  २५,०००  हम  कुछ  ग्रोवर  भी  उसकी  संपत्ति  में  शामिल

 रुपय  की  करनिर्धायं  संपत्ति  होगी  तो  कर  लेते  हूं  कौर  उस  से  अधिक  कर  प्राप्त

 वह  केवल  १,२५०  रुपये  देगा  जबकि  लेते  तो  इस  प्रकार एक  ही  प्रकार  की

 अनुसूची  से  बाहर  के  राज्य  इतनी  ही
 संपत्ति  पर  एक  ही  ढंग  से  कर  आरोपित

 संपत्ति  वाला  व्यक्ति  १,८५०  रुपये  नहीं  किया  जाता
 |  बसु  की  संविधान  की

 मेरी  राय  हे  इस  प्रकार  के  विभेद  से  टिप्पणी  में  इस  dad  से  संगत  एक  बात

 संविधान  के  अच्छे  १४  जिसके  कही  गई  ह--इस  अनुच्छेद  का  यह  अभि

 अनुसार  सभी  को  समान  रूप  से  अवसर  प्राय  नहीं  fe  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  समान

 तथा  सुरक्षा  भिले  खण्डन  होता ह
 ।  कर  लगाया  बल्कि  इस  का  यह

 अभिप्राय  कि  एक  ही  प्रकार  की  संपत्ति
 उपाध्यक्ष  महोदय :  विधि  की  बात  के

 पर  एक  ही  प्रमाण  का  कर  आरोपित

 अतिरिक्त at  थ  ह  समझा  जा  सकता हूँ  कि  यदि
 किया  साथ  ।”  अब  इस में  एक  ही  प्रकार

 भचर्चित  राज्य  के  बारे  मेँ  ऐञवी  चीज
 की  संपत्ति  की  बात  आई--याति  जिस

 था  जाय  तो  कर-राशिकरण  के  हेत  कृषि योग्य
 प्रकार  की  संपत्ति  के  लिये  एक  राज्य  में

 भूमि  भी  इस  में  सम्मिलित  होगी
 १,२५०  रुपये  FT  कर  देना  पड़ता

 सूची  से  बाहर  के  राज्य  में  भी  कृषि योग्य

 भूमि  की  गणना  को  जाती  हैं  |  अत
 उसी  प्रकार  की  संपत्ति के  लिय  दूसरे  राज्य

 में  १,८५०  रुपये  का  कर  देना  पड़ता  हैं  ।
 आपका  यह  तके  कि  दोनों  में  एक  भद

 इसीलिये  मेरा  यह  निवेदन  ह  कि  भेदभाव
 चल  रहा  -  सिद्ध  नहीं  होता  ।

 किया  जाता  है  ।  यदि  आप  इसे  भेदभाव

 नहीं  तो  इत  में  अप्रत्यक्ष  करारोपण श्री  ए०  एम०  टामस

 इस  का  ae  अथ  हुआ  कि  यह  भेदभाव  का  की  बात  क्योंकि  अनुसूची  से  बाहर

 के  किसी  राज्य  में  अमर व्यक्ति  को प्रीत  नहीं  बल्कि  एक  ऐसी  मंद  पर  अप्रत्यक्ष

 रूप  से  कर  लगने  का  प्रश्न  जिसे  संपत्ति  पर  भी  कर  देने  के  लिये  विवश

 संविधान  में  विभक्त  किया  गया  हे  किया  जाता  है  ।

 श्री  रघरामय्या  भेद  इस  प्रकार  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आपकी  बात  को

 होता  ।  यदि  अनुचित  राज्य  के  नहीं  समझ  सकता  ।  कोई  भी  राज्य  हो

 ७ किसी  व्यतीत  के  पास  कृषि  A  अलग  कृषि-संपत्ति  को  करनिधधार्यि  संपत्ति  में  शामिल

 किया  जाएगा  शरर  उस  पर  कर  लगेगा  । और  कोई  संपत्ति  ही  हू  जो  केवल  94,000

 रुपये  की  हैं  तो  वह  सभी  कर  निधि
 संपदा

 अतः  भेदभाव  की  बात  पदा  नहीं  होती  ।

 का  कर  केवल  8X40  रुपये  चुकाता
 श्री  रघरामय्या  :  पहली  स्थिति  में

 जब  क्रि  अनुसूची  से  बाहर  के  राज्य  में
 श्राप  केवल  करनिरधार्य  संपत्ति  लेते  हूं  ।

 इसी  करनिधायि  संपत्ति  के  उसके
 जो  राज्य  अप सूची  में  वहां  कृषि योग्य

 त  और  कोई  संपत्ति हो हो  सकती  है  जिस

 भूमि  पर  कर  लगता हूं पर  कर  न  लग  fer  यह  सब  असंगत

 करारोपण  के  लिय  तो  राज्य  में  भी  उपाध्यक्ष  महोदय :  करनिधयिं  हो  या

 oe  ay  थो
 करनिधर्यिं  संपत्ति  के  साथ  ही  gare  हो--दानों  feq बतिया  दर  का  मीदवार
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 करने  के  लिये  इत  संपत्ति  की  कराना  होती  संपत्ति  जिस  पर  कोई  कर  नहीं  लग
 a

 |  लेकर  संपत्ति  के  कुल  मूल्य  में  जोड़ देते  हें  और

 श्री  रघुरामय्या  मेरा  वाद्य  कुछ  पर  कर  की  दर  लगा  कर  उस  से

 पैसा  प्राप्त  करते  तब  तो  यह
 प्रतिवाद  हूँ  कि  दर  निर्धारित  करने  के

 ७  १/२  प्रतिशत  तक  पहुंचता हू
 ।

 लिये  एक  राज्य  में  केवल  करनिधर्यं  संपत्ति

 को  are  दूसरे  राज्य  में  ऐसी  संपत्ति  को
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुल  जोड़  तो

 जिस  पर  कर  नहीं  लगता  विचार  में
 है  ।

 नहीं  लाया  जा  सकता  ।  जिस  प्रकार  की
 श्री  ato  डी०  देशमुख  वह  समान

 संपत्ति  पर  यह  संसद  कर  दिलाने  के  लिये
 भेदों  की  तुलना  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  उन

 कानून  बना  सकती  वह  संविधान  में

 विशेष  रूप  से  उल्लिखित  है
 का  कहना  है  कि  एक  स्थिति  में  कृषि-संपत्ति

 को  नहीं  लिया  जाता  ate  दूसरी  स्थिति  में
 3 उपाध्यक्ष  महोदय :  मानवीय  सदस्य

 क़ृषि-संपत्ति  को  भी  जाता  त्  !

 इस  के  समान  में  अपनी  सभी  बातें  गिनायें  ।
 और  इस  हिसाब  से  वे

 कहते
 हें  कि  दर

 श्री  रघुरामय्या  :  में  पहली  बात  को  ऊंची  होगी  ।

 बतला  चुका  हूं  कि  किस  तरह  इस  में

 भेदभाव  बरता  गया
 श्री  रघुरामय्या  :  आप  को  कृषि-संपत्ति

 की  उपेक्षा  करनी  ह  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 प्री  सी०  डी०  देशमुख  किस  पर  कर  लगेगा  ?  एक  ही

 ष होंन ने  किस  प्रकार  qe  निष्कर्ष  निकाला  प्रकार  की  संपत्ति  के  लिये  एक  सा  प्रमाण

 है  कि  जो  राज्य  अनुसूची  में  नहीं  होना  चाहिये  ;  और  दूसरा  यह  किः  यदि

 उसे  अधि  कर  देना  पड़ेगा  ?  इसे  भदभाव  नहीं  माना  जाता  तो  इस  बात

 से  इनकार  नहीं  किया  सफलता  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  नहीं  समझ

 अनुसूची  से  बाहर  के  किसी  राज्य  में  स्थित
 सका हु

 कृषि-संपत्ति  पर  यह  अप्रत्यक्ष  कर

 श्री  रघुरामय्या  में  उदाहरण  दे  हूँ  जिसे  संविधान  ने  निषिद्ध  ठहराया है  ।

 चुका  हूं  ।  मान  लीजिये  कि  किसी  अनुसूचित  श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में

 राज्य  सें  अमुक  व्यक्ति  के  पास  कृषि-संपत्ति
 एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 को  छोड़  कर  कोई  अन्य  संपत्ति  केवल
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  ?

 ७५,०००  रुपये  की  हैं  ।  आप  उस  से  विमुक्ति

 सीमा  से  ५  प्रतिशत  अधिक  कर  लेते  हा  श्री  एस०  एस०  मोर  :  मेरा  यह॒  सुझाव

 यानी  वहू  लगभग  १,२५०  रुपये  देता  ह  हैं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  २४६  के  अंतगर्त

 सातवाँ  अनुसूची  में  कई  सूचियां  भी  जा
 अनुसूची  से  बाहर  के  किसी  राज्य  में

 अमुक  व्यक्ति  के  पास  कृषि-संपत्ति  को  छोड़  चुकी  इस  अनुच्छेद  के  अनुसार  सूची

 संख्या  १  संघ  सरकार  के  अधिकार-क्षेत्र कर  इतनी  ही  राशि  में  कोई  अन्य  संपत्ति

 में  आती हूँ  ।
 होती  और  मान  लीजिये  कि  इस  के

 अतिरिक्त  उस  के  पास  कुछ  क़ृषि-संपत्ति  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  इस  बात

 होती है
 तो  कया  आप  उस  की  यह  कृषि  का  उत्तर  दे  रहे  हें  ?
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 श्री  एस०  एस०  मोरे  :
 में  भिन्न  होगा  |  इसके  परिणामस्वरूप  ५०,०००

 कौण से  इस  बात  पर  MNT  दे  रहा  रुपये  के
 स्थान  पर  पांच  लाख  रुपये  का

 कर  लगाया  और  अब  प्रश्न  यह मेरा  यह  निवेदन हें  कि  faa  मंत्री  द्वारा

 प्रस्तुत  विंमान  संशोधन  अनियमित  संविधान  हैं  कि  क्या  इसे  क़ृषि-सम्पत्ति  पर  ही  एक

 के  विरुद्ध  होगा  ।  अप्रत्यक्ष कर  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 इस  बात की  सफ़ाई  के  लिये  यह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्तुत  संशोधन

 तक  दिया  जाता  है  कि  आयकर  अधिनियम
 अथवा  स्वयं  खंड  ?.

 के  अधीन  करारोपण  के  लिये  आय  दाऊद

 श्री  ए०  एम०  टामस  :  स्वयं  खण्ड  |  पर  ही  विचार  किया  जाता  ह  ।

 किन्तु  इसे  और  किसी  बात  के  आधार  पर
 at  एस०  एस०  मोर े:  में  तो  यही

 लिया  जाता है  क्योंकि  संविधान  के  अन्तर्गत
 कहूंगा कि  यह  खण्ड  नहीं  बल्कि  यहीं  भाग

 कृषि-संपत्ति  को  राज्य  के  स्वामित्व  की  चीज
 अनियमित  होगा  ।

 मान कर  अलग  जाता  और  उन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  और  किसी  राज्यों  की  अनुमति  प्राप्त  किये  बिना  भारत

 बात
 के  विस्तार  में  जा  रह  मैं  बाद  में  इस  सरकार या  यह  संसद  उन  पर  कर  नहीं

 पर  विचार  लगा  तो  यह

 त्मक  बात  है  कि  स्वयं  संविधान  के  अंतगर्त
 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :

 कमी-संपत्ति  पर  तब  तक  करारोपण  को
 बात  इस  प्रकार  मान  लीजिये  कि  किसी

 पूरा  पुरा  प्रतिबन्ध '  हैं  जब  तक  अनुच्छेद
 व्यक्ति  के  पास  पांच  लाख  रुपये  की  ऐसी

 २५२  के  अंतगर्त  कोई  संकल्प  पारित  नहीं
 संपत्ति हे

 जो  बिना  संकल्प  के  भी
 feat  जाता  ।  यह  बात  राज्यों  पर  भी

 निधि  हूं  ।  उदाहरण के  तौर  ae  मद्रास
 लागू  होती हं  और  इन  राज्यों  से  अभी

 ने  संकल्प पारित  नहीं  किया  a  नाम

 के  व्यक्ति  के  पास  पांच  लाख  रुपये की

 इस  प्रकार  का  कोई  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  हो

 रहा हैं  ।  मेरा  व्यवितगत  दृष्टिकोण
 ऐसी

 संपत्ति  है  संकल्प  के  बिना  भी
 यह  है  कि  राज्य  के  हित  को  दृष्टि  में  रखते

 करनिधर्यि  है  ।  इसी  के  पास  २०  लाख  रुपये
 हुये  इस  प्रकार  का  कर  अच्छा  हे  ।  कदाचित

 की  कृषि  संपत्ति  भी  है  ।  साधारण  प्रक्रिया
 इस  से  उन  राज्यों  को  प्रेरणा  मिलेगी

 के  अनुसार  इस  व्यक्ति  को  कृषि-संपत्ति  कौर  वे  एक  ऐसा  संकल्प  प्रस्तुत  करेंगें  जिस  के
 को  शुमार  में  लाये  बिना  भी  ५०,०००  द्वारा  इस  अधिनियम  को  वे  वहां  स्वीकार
 रुपये  कर  देना  पड़ेगा  ।  अब  उस  a  किन्तु  वैधानिक
 संकल्प  के  बिना  कृषि-संपत्ति  पर  कोई  भी  कोण  से  ae  संविधान  के  अधिकार-क्षेत्र
 संपदा  शुल्क  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  किन्तु  से  बाहर  होगा  ।  और  उन  राज्यों  के  लिये
 इस  बात  के  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  भी  जिन्हों वह  संकल्प  पारित  नहीं  किया

 है  कि
 राशिकरण

 के  हेतु उस  संपत्ति  को  भी  है  यह  अधिकार  के  क्षेत्र  से  बाहर  होगा  ॥
 शामिल  feat  जाता  कौर  इसे  २५  श्री  एस०  एस०  मोरे  में  श्री  देशमुख
 लाख  रुपये  के  मूल्य  की  संपत्ति  माना  जाता

 प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  Wo  के  भाग

 है  तथा  कृषि  से  बाहर  की  पांच  लाख
 (3)  की  ओर  जिस में  यह  बताया  गया

 रुपये  की  संपत्ति  पर  कर  लगाया  जाता  हैँ  कि  राशिकरण  के  हेतु  किसी  भी  राज्य

 जो  लगभंग  पांच  लाख  रुपये के  बराबर  में  स्थित  ऐसी  कृषियोग्य  भूमि  जिस  का
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 एस०  एस०

 उल्लेख  प्रथम  अ  पु सूची  में  नहीं  किया  गया  उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  क्या

 निदा  करता
 कहना  चाहते  हैं ?

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  जहां

 तक  करारोपण  का  सम्बन्ध  संविधान
 श्री  राघवाचारी  :

 क्या  में  इस  विषय  में  कुछ  प्रवर ने  संघ  या  राज्य  सरकारों  के

 aa  को  अलग  अलग  एवं  निश्चत  करने
 समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  कि

 में  बड़ी  उत्सुकता  दिखाई  थी  ।  अनुच्छेद
 अनुू-अतुसुचित  राज्यों  में  सारी  सम्पत्ति  की

 दरों के  निर्धारण  में  कृषि  भूमि  का  सम्मिलित
 ४६  की  प्रथम  सूची  से  इस  बात  का  पता

 चलेगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  कृषि  से  बाहर
 करना  संविधान  के  विरुद्ध  नहीं  कृषि

 भूमि  को  विमुक्त  करने  से  न  केवल  कर
 को  भूमि  पर  संपदा  शुल्क  लगा  सकती है  ।

 यह  अनुच्छेद  २४६  तथा  मंद  ४८  की  द्वितीय
 की  दर  कम  हो  जाएगी  aq उन  लोगों

 की  अपेक्षा  भेदभाव  भी  उत्पन्न  होगा  जो
 सूची  राज्य  सरकारों  को  इस  बात  का  पूरण
 अधिकार  देते  हें  कि  कई  दातों  ऐसे  राज्यों  में  रहते  हें  जहां  कृषि  सम्पत्ति

 कृषि  योग्य  भूमि  पर  संपदा  शुल्क  लगा  पर  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  इस
 का

 सकती  हूं  ।  और  अब  सुविधा  के  लिये  प्रत्यक्ष  फल  होगा  ।

 अनुच्छेद  २५२.  द्वारा  इस  अपवाद  को
 श्री  ato  डॉ०  किस  का  फल

 उपबन्धित  feat  गया  ह  कि  यदि  ई
 होगा  ?

 राज्य  ऐसा  संकल्प  पारित  कर  जिस  में

 केंद्रीय  सरकार  या  संसद  से  यह  प्रार्थना
 राघवाचारी  :  कृषि  भूमि

 को

 विमुक्त  करने  का  |
 को  गई  हो  कि  वे  ऐसा  विधान  पारित  करें

 जिसके  द्वारा  कृषि-भूमि  पर  भी  संपदा  श्री  ato  डी०  देशमुख :
 तो  माननीय

 शुल्क  लगाया  सके  तो  उस  संसद  सदस्य  इसे  सम्मिलित  करने  के
 पक्ष

 को  उसी  क्रम  से  कार्यवाही  करने  का  अधिकार
 श्री  राघ्वाचारी  :  जी  मैं  पक्ष

 श्रान्त  होता  है  ।  यदि  ऐसा  संकल्प  पारित

 frat  जाय  तो  कोई  भी  राज्य  इत  विशेष
 में  यही कह  रहा  था

 कि
 इसे

 सम्मिलित  करना  प्रवर  समिति  ने  अनुक्षेत्र
 अधिनियम  को  स्वीकार  कर  के

 तथा  वैध  समझा  था  कौर  इस  से  देश

 भूमि  पर  संपदा  शुल्क  लगा  सकता  है  ।
 के  सब  भागों  में  सम-व्यवहार  कौर

 खण्ड  के  अधीन  जित  का  शसंदोधन

 करना  है  अनु-अनुसूचित  राज्यों  की  कृषि
 कर  हो  सकेगा

 भूमि  राशि करण  के  प्रयोजनों  के  लिए  थी  शोभाराम  :  खण्ड  के  अधीन

 सम्मिलित  को  जाएगी  उतकों  मूल्य  यह  स्पष्ट  कहा  गया है  कि  अनू-अनुसूचित

 के हिसाब  में  जोड़ा  इस  के  व्यवहायेतः  राज्यों  में  स्थित  कृषि  भूमि  कर

 कृषि  भूमि  के  लिए  विभूषित  नहीं  प्रयोजनों  से  विमुक्त  होगी  परन्तु  कुल  में

 पारियां  में  अनू-अनुसूचित  राज्यों  की  जोड़ी  में  जातना  चाहता हूं
 कि

 कृषि  भूमि  को  सम्पदा  शुल्क  से  विमुक्ति  दी  जहां  १  १/२  लाख  रु०  की  गैर  कृषि-सम्पत्ति

 गई  यह  प्रतिकूलता  आपस  में  मेल  नहीं  हो  कौर  १  १/२  लाख  की  कृषि  uf N  तो

 खाती  |  जिस  खण्ड  का  में  विरोध  कर  वहां  सम्पत्ति  पर  ae  किस  दर  से  लगाया

 रहा  हूं  वह  खण्ड  ५  के  प्रतिकूल  है  ।
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 वजूद  श्री  सी०  डी०  दामन  में  संव  निक श्री  एन०  सामना

 ८" ह: इ  की
 बात  नहीं  कह  रहा  वरन  प्रतिफल ३६६  खण्ड  (९)  के  अपसार  कृषि  भूमि

 के  सम्बंध  में  दों  के  निधन का  अधिकार  के  संबंध  में  कह  रहा  ae  माननीय

 को  ह्  सास  ईस  प  नर  नहीं
 संदन्य मि अ

 द्वारा  उठाए  गए  प्रश्न  का  उत्तर

 लगा  सकती  परन्तु  सारी  सम्पत्ति  को  हिसाब  है ंकि  संवैधानिक  विचार  के  af  रिक्त

 में  ली  जाने  वालो  दरों  का  निध:रण  कर  आप  यह  तथ्य  देखते  हूं  कि  कछ  मामलों

 सकती  में  एक  प्रतिफल  ह  att  अन्य  कछ  मामलों

 म॑  भिन्न gt  इस  से  यह  पता  नहीं  लगता
 श्री  ato  डो०  दो  बातें  उठाई  कि  कर  असमान  ह  अथवा  नागरिक  को

 गई  एक  फर  को  सता  के  सम्बंध  समान  प्रतिरक्षा  नहीं  दी  गई  |  यह्  उत

 में  तौर  gat  वैधानिक  स्थिति के के  सम्बंध  wey  के  उत्तर  का  प्रतान  ।
 ro  सासथ पहला  प्रीत  सुगम  २  कमल

 म  संयुक्त  राज्य  में  नियम  भी  वहां  aye  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मात  ita

 कर  सम्बंधी  विधि  में  समान  देनें  संदीप  ने  बताया  नि  श्री  अलावा  कृष्णा स्वामी

 को  प्रतिभूति  भी  है ।  इस  विष  की  अरार  निर्देश  किया था  ।

 अब  यह  कहा  गया  ह  कि  इस  का  यहं

 at
 रघरासय्य  :  में  पहली  बात  के

 अभिप्राय  नहीं  fe  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  समान
 सम्बंध  में में  स्पष्टीकरण  चाहता  fad

 कर  जाए  वरन  ag  हे  कि
 मंत्री  ने  बसु  का  उद्धरण  दिया  कि  हरएक

 ही  परिस्थिति  के  अधीन  व्यक्तियों  पर  या
 ही  प्रकार  की  सम्पत्ति  पर  एक  प्रमाण  से

 एक  bi  प्रकार  के  eesfa  पर  समान
 कर  लगा  जाना  चाहिये ।  अनूसूचित

 प्रमाण  से  कर  लगाया  जाना  चाहिये  इस
 राज्य  के  शल्क  निर्धारण  के  मामले  में

 से  Lael  भी  अभिप्राय  कि
 आरोप  केवल  कर-योग्य  सम्पत्ति  को  ले  रहे

 असमता  प्रतिफल  में  adi  निरोग

 करन  म
 परन्तु  अनू-+नतुसूचित  राज्य  के  सम्बन्ध

 कि  क्या  समान  करारोपण  मं
 जा में  जिन  सम्पत्ति पर  कर  नहीं  लगा

 समान  प्रतिरक्षा  नहीं  दो  परन्तु  «दोष
 सकता  उसे  भो  feta म॑

 ले  रहे  ह
 उदाहरणों  में  एक  हो  सम्पत्तियों  का  कर

 प्रकार  समान  स्तर  नहीं  रह  जाते
 अवम  हो  सकता  यह  बसु  को

 के  संविधान  को  आलोचना  का  ओष्ठ  ७२  हैं  ।  श्री  सी०  डी०  दामन  ह  सब  इस

 बात  पर  निभा  करता  है  कि  श्राप  प्रमाण
 उपाध्यक्ष  महोदय  वग  यह  z

 वाद  को  भाषा  करते  हम
 ऐसे  ही  करों  के  सिद्ध  में  उसका  हुआ

 a
 a

 ?
 वास्तविक  दरों  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहे

 Q  a
 ह  प्रमाण  का  उल्लेख  कर  रहे

 ्र
 श्री  सो ०  डी०  दशम्  यह  सम्पा  अर्थात्‌  जत्र  सम्पत्ति  का  मूल्य  इतना  हो

 के  मामले  में  उत्पन्न  नहीं  होता ।
 तो  यह  दर  लाग  होगी  चाहे  सम्पति  कहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  उप  FT  नदी
 भी  क्यों न

 var  संपत्तियों  को  am  हे  जिन  पर  फिर  कह  रहा था  कि  मान  पीठ

 संघ  सरकार  कर  नहीं  लगा  सकती  सदस्यों  ने  दसर ेर पा  सदस्य  श्री  अलावा

 परन्तु  राज्य  सरकार  लगा  सकती  है  ।  कृष्ण स्वामी  के  मन  की  sar  की  wie

 397  P.S.D
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 सी०  डी०

 za  किया  हैं  अब  उन्हों  ने  ay  से  ऐसा  करते हुए  संसद  अपने  क्षेत्राधिकार

 इत  विषय  पर  पत्र-व्यवहार  किया हैं  रौ  से  बाहर  के  सम्पत्ति  पर  कोई  दायित्व

 हम  ने  विधि  मंत्रालय  का  परमं  जिया  नहीं  डाल  रहा  वस्तु  शुल्क  की  गण  के

 उन्हों  ने  द्य  सम्बन्ध में  जो  मंत्रणादी  लिए  केवल  एक  प्रणाली  निहित  कर  रहा

 है  में  निशान  बता  रहा  हूं
 ———  जित  ढंग  पर  qe  को  गणना  की

 एक  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  कया  az  जागी  ह  उस  पर  ama  नहीं  की  जा

 क  पुसू
 चत  राज्य  में  कृषि  भू मे  का  सकती  ।  रसी  कारण  संस  पर  यह  दायित्व

 करण  dante  यह  निचार  भी  नहीं  हैं  कि  वह  अ  राज्यों  में  कृष्य

 रखा  जा  सकता  है  कि  क्योंकि  संद  अत  सम्पत्तियों  को  पुथल  सम्पदा  समझे

 सुचित  राज्यों  के  अभिकर्त्ता  के  रूप  में  कार्य  वह  राज्य  भी  fa  ने  केन्द्र  को  इत

 करता  उत  राज्यों  की  कृषि  भूमि  को  सम्बन्ध  oft  दिया  अपने

 अलग  सम्पदा  समझा  जाना  इत  aren  को  दर  निर्धारण  के  प्रयोजन  से  भारत

 तथ्य  से  यह  शंका  उत्पन्न  होती  है  fe  जो  के  किलो  राज्य  में  स्थित  कृषि  भूमि  के

 राज्य  सहमत  नहों  हुए  वे  इन  भूमियों  पर  समष्टोकरण  का  उपबन्ध  कर  सकता  है

 सम्पदा  शुल्क  लगाने  के  लिए  अपना  बिधान  आयकर  के  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  में  उत्पन्न

 बना  सते  ate  क्योंकि  जो  राज्य  होने  वालो  कृषि  सम्बन्धी  राय  दरों  के

 mat  से  विमुक्त  हें  उस  की  कृषि  a  प्रयोजन  हित  सम्मिलित  नहीं  का  जा  सकता

 उत्पन्न  होते  वाली  आय  को  इस  प्रयोजन  क्योंकि  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  उस  विधि

 के  लिए  श्र/यकर  शझ्धिनियम  में  सम्मिलित  को  बदलने  का  गंभीर  प्रयास  नहीं  किया  गया
 a

 नहीं  या  कृषि  भूमि  के  अतिरिक्त  जो  १८८६  से  लागू  है  ।  दूसरे  शब्दों  मे

 अर्थ  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सम्पदा  शुल्क  हम  आयकर  के  सम्बन्ध
 में  इस

 का  विधान  बना े  के  विषय  में  जो  त्रि  विशेष  समस्या  पर  ध्यान  नहों  दे  सके  |

 संसद  को  दिया  गया है  उसे  ओवर  ही  बड़े

 विस्तृत  रूप  में  समझना  चाहिये  ate  संसद  टिप्पणी  में  आगे  कहा  गया  भी

 कोई  प्रणाली  अपनों  के  लिए  स्वतन्त्र  होगा  हैकि  कुछ  राज्यों  के  क़षि  सम्बन्धी  राय-कर

 जित  से  के  क्षेत्राधिकार  की  सम्पत्ति  विनियमों  में  दर  के  निर्धारण  के  लिए

 पर  सम्पदा  शुल्क  लगाया  जा  wayਂ  कृषि  से  न  सम्बन्धित  ara  को  सम्मिलत

 करने  का  उपबन्ध हे  जिप  में  उस  समवाय

 झप  लिए  इत  उपबंध  में  संविधान  के  के  हिस्सेदारों  को  प्रतिदान  जाना

 प्रतिकूल  कुछ  नहीं  जिस  में  तहा  गया  चाहिए  जो  कृषि  सम्बंधी  आयकर  देते  हे  ।

 है  कि  संसद  के  क्षेत्राधिकार  के  अधीन  उदाहरण  के  लिए  श्रीराम  कृषि  आयकर

 सम्पति  पर  राशिदा  शुल्क  लगाते  के  प्रयोजन  नियम  1.0  इस  लिए  कर  लगाने  के  अधिकार

 के  एक  मृत्यु  पर  दी  भर  उस  ara के  सम्मिलित  करने  के

 जाने  बालों  «परी  सम्पत्ति  क्त  समीकरण  अधिकार  में  जिस  पर  कर  को  गणना  को

 किया  और  इस  समग्रीकृत  सम्पत्ति  और जानो  स्पष्ट  अन्तर  हैं

 के  मूल्य के
 रामायाण  पर  इस  के  क्षेत्राधिकार  निस्संदेह  यदि  एक  राव  युक्ति  ही  मान्य

 में  स्थित  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सम्पदा  शुल्क  यदि  यह  असमानता का  आरोप  तो

 की  वास्तविक  दर  का  निर्णय  कि  7  जाएगा  |  इसका  अभिप्राय  हँ  कि  यह  संवैधानिक  है  ।
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 अब  एक  अन्तिम  बात  ।  इस  बात  के  मुझे  यह  बात  स्वीकार  करने  में  कुछ

 लिए  संशोधन  रखे  गए  थे  कि  दूसरे  देशों
 कठिनाई  का  अनुभव  होता

 को  अचल  सम्पत्ति  सम्मिलित  की  जाए  कौर  करण  के  प्रयोजनों  के  हेतु  इंस  सदन  को  कृषि

 समान  इसे  संविधान  के भ्राघार  प
 भुनी  को  सम्मिलित  करने  का  अधिकार  प्राप्त

 कार  न  होने  के  कारण  नहीं  वरन  इत  ह्  ऐसी  दशा  में  झगड़ा  तब  उठ  सकता  है

 आधार  पर  कि  यह  up  श्रन्तंराष्ट्रीय  जब  कि  केन्द्र  द्वार  लगाये  गये  शुल्क

 निश्चित  ara  भ्र स्वीकार  करते  का  से  अधिक  शुल्क  कृषि  सम्पत्ति  पर  लगाना

 निर्णय  किया  ।  उस से  मुझे  दिखाई  देता
 चाहें  ।  सो  लिए  कृषि  भूमि  केवल  राज्यों  के

 हूँ  कि  परोक्ष  रूप  से  सभा  ने  ह  प्रीति  अर  इसके लिए  ही  रखी  गई  हैं  ।

 स्वीकार  कर  ली  है  कि  यदि  इत  ८
 अतिरिक्त  में  नहीं  समझता  कि  हम  अनुच्छेद

 की  प्रतिरक्षा  श्र  सब  परिणामों  का
 २६९  के

 आधीन  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए

 करने  की  इच्छा  न  की  होती  तो  समष्टोकरण  विभन्न  शुल्क  लगा  सकते हैं  ।  संसद  दरों  के

 के  प्रयोजनों  के  लिए  उसे  यह  सम्पत्ति
 संबंध  मं  भी  भेद  भाव  नहीं  कर  सकती

 सम्मिलित  करवे  का  भी  अधिकार  था  ।
 मेरी  निजी  राय  तो  यह है  कि  इसको

 भूमि  समष्टोकरण  के  प्रयोजनों  के  लिए

 श्री  एस०  एस०  मोरे  fait  मंत्रालय  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु

 के  अभिमत में  का  अभिप्राय
 a

 ऐसे  मामलों  में  विवादग्रस्त  wet  को  स्वयं

 क्षेत्र  सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  है  भ्रमणा  तथ  करने  का  उत्तरशदित्व  में  नहीं  लेना

 सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार
 ?

 चाहता  हु  सौभाग्यवश  माननीय  मंत्रों  ने

 इस  विशेष  खण्ड  को  अलग

 श्री  सी०  डॉ०  इस  का  करने के  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  दिया  है

 प्राय  कर  सम्बन्धी  क्षेत्राधिकार  है  ।  ताकि  सदन  का  इत  पहलू  पटर  विशेष  ध्यान

 गीत  किया  जा  सके

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  एक  वैधानिक  प्रशन

 ११  Ho  प०
 यह  उठाया  गया हैं  कि  cae  या

 के  प्रयोजनों  के  एक  ऐसे

 राज्य  में  स्थित  कृषि  जो  सम्पदा  ace
 सदन  इस  मामले  को  तथ  करेगी  ।

 के  लिए  कृषि  सम्पत्ति  के  सम्मिलित  किये
 एक  माननीय  सदस्य

 :  क्या यह  संभव
 जाने  के  लिए  तैयार  हो  गया  सम्मिलित

 है ंकि  हम  लोग  यहां  इस  विषय -  पर
 का  जा  सकती  इस  सम्बन्ध  में  में  मह

 कहना  चाहता  हुं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद
 महान्यायवादी  के  विचार  सुन  सकते  हैं  ?

 २६९  के  संसद  को  सभी  रा  यों  पर
 श्री ए०  एम०  टामस  :  चूंकि  यह  बहुत

 केवल  कृषि  भूमि  के  अतिरिक्त  सम्पत्ति  के  गंभीर  विषय  अतः  यह  अत्यन्त  आवश्यक

 सम्बन्धी में  शुल्क  v  गाने  का  अ्रधिकार  प्राप्त
 हूँ  कि उत  पर  महान्यायवादी  प्रकाश  डालें  ।

 ज्  मेरा  ध्यान  संविधान  के  अनुच्छेद  ३६६(९)

 में दी  गई  सम्पदा  शुल्क  की  परिभाषा  की  उपाध्यक्ष  महोदय  :  महान्यायवादी  अभी

 झोर  आकर्षित  किया  गया  था  ।  में  समझता  यहां  नही ंहै  ।  माननीय  विधि  मंत्री  उपस्थित

 करने
 हूं  कि  उससे  हमें  इस

 विषय  को  आइये  हम  उनके  विचार  इस

 में  कोई  नहीं  मिलेगी  |  संवैधानिक  विवाद  विषय  पर  अन्तिम  धैर्य
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 सदन द्वार  किया  जायेगा  ताकि  वह  स्थिति  समष्टि करण  नहीं  ह  क्योंकि यह  प्रथा  वर्ष

 को  ठीक  से  समझ  सके--मेरा  यही  fata  १८६६  से  चली  ग्रा  रही हे  और  यह  सोचा

 ||
 ह  ह  गया  कि  इसमें  कोई  परिवर्तन न  किया  जायें  ।

 कि  एसा लेकिन  इसका  यह  अथ  नहीं
 विधि  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री

 किया  नहीं  जा  सकता  ।

 बिस्वास )  म॑  उपाध्यक्ष  महोदय  के  निणय

 पर  संदेह  प्रकट  नहीं  करना  चाहता  |  में  उपाध्यक्ष  कृषि  भूमि  पर

 mated ही  विचार  प्रकट  करूंगा  ।  सम्पदा  शल्क  लगाने  का  अघिकार  वल

 राज्यों  को  तथा  अन्य  प्रकार  की  सम्पत्तियों  पर
 इस  खण्ड  पर  किसी  निर्णय  पर  पहुंचने

 वल्क  लगाने  का  अधिकार  केन्द्र  को क
 लिए  हमें  यह  तय  करना  है  कि  किस

 सम्पत्ति  पर  सम्पदा  दीपक  लगाया  जायेगा  |
 गया  हूं  ।  क्या  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से

 यह  प्रश्न  दरों  को  निश्चित  करने  के  प्रशन
 पूछ  सकता हुं  कि  आखिर  संविधान  में  यह

 अन्तर  क्यों  किया  गया  जब  किं  अनुच्छेद

 से  पृथक  इन  दोनों  को  अलग  अलग
 २६९  के  आधीन  लगाया  जाने  वाला  सम्पूर्ण

 रखना  चाहिए  |
 शुल्क  राज्यों  में  ही  वितरित किया  जाना  ह

 ?

 केन्द्र को  अथवा  केन्द्र  की  संचित  सीधी  को दर  निश्चित  करने  के  प्रयोजन  के  लिए

 यह  श्रौवर्यक  नहीं है  कि  केवल  वही  सम्पत्ति  इसमें से  कुछ  भी  नहीं  मिलना  हे  ।  मेरे  विचार

 सम्मिलित  की  जाये  जिस  पर  शल्क  लगाया  से  अस्पष्ट रूप  से  संविधान  का  इस  सम्बन्ध

 जायेगा  ।  उसके  साथ  श्राप  अन्य  सम्पत्ति  को  म  तात्पर्य  यही है
 कि  जो  चीज़  केन्द्र

 के
 क्षेत्रा

 भी  सम्मिलित  कर  सकते  हें  और  तब  दर  शिकार  से  निकाल  ली  गई  उसमें

 करण  और  शून्य  तरीकों के  द्वारा  हस्तक्षेप निश्चित कर  सकते  संघ के  कुछ  राज्यों

 तभी  यहां  पथ  WIAA  है ं।  उदाहरणार्थ  नहीं  होना  चाहिए

 आसाम म  सम्पदा  दीपक के  सम्बन्ध में  इसी
 श्री  बिस्वास  में  नहीं  समझता

 प्रकार  समष्टीकरण  वहां  की  विवान  परिषद

 द्वारा  किया  गया  है  |  कि  हम
 जो  करना  चाहते हैं  उससे  इस

 कार  का  किसी  प्रकार  उल्लंघन  होता

 खण्ड  ५  में  सम्पदा  शुल्क  लगाये  जाने  यहां  पर  कृषि  भूमि  पर  कोई  सम्पदा  शल्क

 लिए  उपबन्ध  उसके  अनुसार  सम्पदा  नहीं  लगाया  जा  रहा हैँ  ।

 wer  इस  अधिनियम  में  गई  सभी

 सम्पत्तियों  के  मुख्य  अल्प  फर  लगाया  जायेगा  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  विधि

 दीपक  सम्पत्ति  फर  लगाया  जाता  ह  ।  शुल्क
 मंत्री  मेरी  बात  ठीक  से  नहीं  समझ  |

 की  दर  का  प्रश्न  अलग  ह  संविधान  में  केन्द्र  कृषि  सम्पत्ति को  छोड  कर  सत्य

 अथवा  अन्य  कहीं  भी  एसी  कोई  भी  उपबन्ध  सम्पत्तियों  पर  सम्पदा  शल्क  लगा  सकता  है  ।

 नहीं  ह  कि  दर  निश्चित करने  के  लिए  ag  कृषि  सम्पत्ति  पर  केन्द्र  तभी  सम्पदा  दलवी

 area  किसी  सम्पत्ति  को  सम्मिलित  नहीं  कर  लगा  सकता  है  जब  कि  शल्य  उसको  इस

 सकते  ।  कुछ  व्यक्तियों ने  इस  सम्बन्ध  में  आय  अधिनियम  की  अनुसूची  मं  सम्मिलित  करवाने

 कर  झ्र धि नियम का  हवाला  दिया  जैसा  के  लिए  तेयार  किन्तु  यदि  राज्य  इस

 कि
 fro  मंत्री  ने  उसके  सम्बन्ध में  ऐसा  के  लिए  तयार  न  तो  प्रश्न  यह
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 उठता  है  कि  क्या  समष्टि कररा  के  लिए  लिए  ग़ैर-कृषि  सम्पत्ति  का  स्पष्टीकरण  कर

 कृषि  भूमि  सम्मिलित की  जा  सकती है  ।  सकती है  या  उसके  कारण  अथवा

 शुरू  से  ऊंची  दरें  होने  के  कारण  उस  विशेष

 मान  लिया  कि  समष्टि  करण  तर  सम्पत्ति  सम्पत्ति
 को  उस

 राज्य
 में

 ऊंची  दर  से  सम्पदा

 पर  करारोपण दो  विभिन्‍न  तब
 शुल्क  देना  पड़े

 ।  ज्यादती  के  यही  मामले

 फिर  कृषि  भूमि  को  अनुच्छेद  .  २६९  के  क्षेत्र
 होंग  पर  वे  संविधान  के  उल्लंघन  कमाले

 से  बाहर  क्यों  रखा  गया  है  ?  यदि  किलो
 नहीं  होंगे  ।

 कारण  केन्द्र  के  क्षेत्राधिकार  से  उसको  बाहर
 att  बिस्वास  माननीय  वित्त  स्त्री  सं

 रखने  का  तात्पयं  नहीं  तो  फिर  यह  ग्रस्त

 कयों  किया  गया  है  ?  सारी  बातें
 Cie

 कर
 वास्तव

 में  यहा

 पर  ऐसी  कोई  बात  नही ंहै  कि  संघ  सरकार

 कया  ऐसी  भूमि  पर  शुल्क  लगा  रहो श्री  सी०  डी०  देशमुख  :

 में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकता  उसे  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यदि  कोई  राज्य

 इस  अधिनियम  की  अनुसूची  में  नहीं  आता  ्

 यह  अलग  इस  लिए  रखा  ग  हू  क्योंकि  भ्र  अपने  वहां  अलग  से  शुल्क  लगाना

 राज्यों  को  कृषि  भुनी  के  सम्बन्ध  में  यह  चाहता  तो  दरें  निश्चित  करने  में  वह  चाहे

 विवेक  दिया  गया  हूं  कि  यदि  वे  चाहें  तो  अभी  तो  ग़ैर-कृषि  भूमि  को  भी  सम्मिलित  कर

 अथवा  बाद  में  एक  समान  विधान  के  आधीन  सकता  जो  संघ  विधान  मण्डल  के  आधीन

 भा  या  अपनी  अलग  करारोपण  योजना  यहां पर  भी  बिल्कुल  वैसा  ही  मामला

 बनायें  ।  एक  या  दो  राज्यों  ने  कहा  है  कि

 वे  इत  विधान  के  परिणामों  at  प्रतीक्षा

 करेंगे  |  यदि  वे  इको  पसन्द  करते  तो  जो  राज्य  स्वतंत्र  रूप  से  अपने  यहां

 उनको  केवल  इतना  ही  करना  है  कि  जो  शुल्क  लगाना  चाहता है
 अधिक  संभावना

 fafa  हम  यहां  पारित  करेंगे  उसको  वे  स्वीकार  तो  यह  है  शुल्क  संसद  द्वारा  निश्चित

 दर  की  अपेक्षा  ऊंची  दर  पर  लगायेगा  । कर  लेकिन दो  या  तीन  एसे  भी  राज्य

 हैं  जो अपनी  अलग  योजना  बनाने  का  विचार

 करते  हो  सकता हू  वे  जो  शुल्क  wad  राज्य  अपने  में  स्थित  केवल  कृषि  af

 ag  उच्चतर  हों  या  निम्नतर  ।  पर  यदि
 पर  ही  शुल्क  लगा  सकता  है  शौर  संघ  नगर

 कृषि  भूमि  पर  ।  लेकिन  दरें  इस  प्रकार  के
 ऐसा  करने  में  वे  राज्य  और  हम  भी

 समष्टि करण के  फलस्वरूप  निश्चित  की  जा करण  करते  हें  तो  सम्बन्धित  सम्पत्ति  पर

 ज्यादती  होगी  t  दूसरे  शब्दों  में  एसी  स्थिति
 सकती  हें  जेसा  यहां  करने  का  विचार  है  ।

 पेदा  हो  सकती  है  कि  किसी  राज्य  में  अपनी  भेद  भाव  का  प्रश्न  भी  उठाया  गया

 अलग  करारोपण  योजना  हो  जो  हमसे  अधिक  पर  वास्तव  में  यहां  पर  कोई  भेद  भाव  नहीं

 हो  और  जिसमें  किसी  कृषि  सम्पत्ति  को  यह  किया  गए है  ।  जहां  तक  संघ  विधान  का

 छूट  दी  न  जाये  |  समष्टि करण  के  लिए  हम  सम्बन्ध  है  सभी  प्रकार  की  सम्पत्तियों

 सारी  सम्पत्ति  को  सम्मिलित  कर  लेते  हें  संघ  में  गैर-कृषि  भूमि  झर  ऐसे  राज्यों

 कौर  ऊँचा  दर  रखते  लेकिन  वास्तविक  जो  इस  विधान  को  स्वीकार
 mr

 शुल्क  गैर  कृषि  सम्पत्ति  से  लिया  जाता  है  करते  शुल्क  की  दरें  एक  सी  होंगी  ।  यदि

 राज्य  चाहे  तो  अपनी  दरें  निश्चित  करने  के  बाप  ब्लड  ५  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  अन्य
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 श्री

 राज्य  जब  कप  प्रकार  इसमें  सम्मिलित  होने  यदि  वह  उचित  समझें  तो  स्थायी  आदेश

 के  प्रस्ताव  पारित  करेंगे तो  वे  अनुसूची
 में  ३२  के  अनुसार  सम्बन्धित  विषय  पर

 सम्मिलित  कर  लिए  जायेंगे  |  भाषण  दे  सकते  हैं  किन्तु  जो  कुछ  भी

 पर  निर्दिष्ट  श्रेणी  एक  ही  है  ।  कोई  भेद  भाव  वह  कहेंगे  वे  शब्द  वैधानिक  प्रत  के

 नहीं
 अस्तंगत  नियम  १५  के  अनसार  सदन  पर

 लागू  नहीं  होंगे  ।

 कई  माननीय  सदस्य  खड़े  हुए
 मेंने  अपना  दृष्टि  कौण  रख  दया

 यक्ष  महोदय  :  में  अन्य  किसी  ह  मेंने  इसका  fara  करना  सदन  पर

 मान  य  सदस्य  क  इस  विषय  पर  बोलने  छोड़  दिया  हूँ  ।  fata  वित्त  मंत्री

 तथा  अन्य  सदस्यों  को  विचारधारा  सदन की  अनुमति  नहीं  धारा वार  तथा

 संशोधन  के  विचार  के  समय  माननीय  ने  सुन  लो  ।  में  उस  भाग  को  संशोधन

 गया  उसकी  रोक  निर्देश  कर  सकते  हें  ।  wa  सख्या  ७२०  के  अ्त॑ंगत  शेष  को

 इस  aes  और  संशोधनों  पर  विचार  किया
 मत

 के  लिए  कौर  उसके  पश्चात  इस

 जा  सकता है  भाग  को  अलग  से  मत  लेने  के

 भी  रखूंगा  ।

 जिन्होंने  संशोधन  नहीं  रखे  हें  वे  भी  बोल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  खंड  ३१  आज
 सकते  हें  ।  सर्वप्रथम  त्रित्तमंत्रीं  झपने

 संशोधन  के  विषय  में  कहेंगे  तदोपरांत  समाप्त  हो  गया  फिर  केवल  खंड

 खण्ड में  दसरे  सदस्यों  बोलने  के  लिये  ड्  रह  जायेगा  द्र

 के  बारे  में  वित्त  मंत्री  ने  जिन  रियायतों
 कहूंगा ।  में  यह पूरव में  कह  चुका हूं

 के  बारें  में  कहं  दिया  है  उससे  अधिक फि  में  इसे  सदन  के  निर्णय  पर  ही  छोड़ूंगा  |

 रियायत  कौर  नहीं  हो  सकती  ।  हमारे एक  पूर्व  उदाहरण  जिसके  विषय  में

 में  कह  चका हुं
 पास  एक  fer  कौर  भी  ह  अतएव  खंड

 ३३  हम  अभी  समाप्त कर  देंगे  ।

 अब  हमें  स्थिति  का  अवलोकन  श्री  ato  डॉ०  देशमुख  में  इससे

 व्यवहारिक  दृष्टिकोण  से  करना  होगा  जहां  सहमत हूं  कि  हमਂ  लोग  खंड  ३३

 लोक  सरकारो  विधेयकों  तथा  संशोधन  की  समाप्त  कर  दें  ।  यदि  आप  मूल  संशोधन

 बात  हे  वहां  तक  विधि  पदाधिकारियों  संख्या  ५४०  को  देखें  तो  अनुसूची  के

 को  यह  देख  लेनी  fe  वे  ऐसे  अनुसार  आप  देखेंगे  कि  छोटी  आय  पर

 विधान  एवं  संशोधन  रख  जिसके  बार  में  en  का  आकन  किया  क्योंकि  यदि
 वे  समझते  हें  कि  aur  उन्हें  पारित  वह  संशोधन  मान  लिया  जाय  तो  ५०  हजार

 करत  में  समय  हैं  ।  गर  सरकारी  विधेयकों  कौर  ७५  की  विमुक्त  सीमा  जोकि  समष्टि करण

 एवं  aaa  के  विषय  में  भी  सरकारी  से  निकाली  जाने को  वर्तमान खंड  की

 fafa  ज्ञाता  एंव  परामर्शदाता  इसका  परामदां  भाषा  के  उपखंड  (१)  को  जिसके

 देंगें  fe  इस  प्रकार  के  विधेयक  एंव  अनुसार  सम्पत्ति  का  मुख्य  मूल्य  निर्घारित

 संशोधन  पारित  करने  की  क्षमता  सभा  होता हूं
 उसे

 भी
 निकालना  होगा  ।

 किन्तु

 अथवा  wa
 इस

 सदन  को  करने  को  है  खंड  २४  से  सम्बन्धित  दरों  की  अनुसूची
 अथवा  महीं  ।  सभापति  के  अनुसार  हमने  इन  विमुक्ति  सीसाझों
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 पर  भो  सम्पदा  शुल्क  लगावा है  ।  जो  leviable  under  section  34,  but

 व्यक्ति  प्रथम  भाग में  आते  हें  उन  पर  including  property  exempted

 कोई  शुल्क  नहीं  लगाया  जायगा ।  दूसरे  from  duty  under  section  32

 दादों  हम  कप  बात  की  अवहेलना  करते  andਂ  Substitute

 हैं  कि  हम  खंड  भाग  के  अनुसार  चल  रहे  हैं
 सम्पदा  को  निकाल  कर  fae

 कौर  हमने  सोचा  था  कि  इस  समस्या  को
 पर

 खंड
 ३४

 के  अनुसार  कोई  सम्पदा
 सुलझाने  का  साधन  यह  है  कि  हम  इन्हें

 शुल्क  नहीं  लग  सकता  fag  उप  सम्पदा
 सम्मिलित  ste  ताकिਂ  इनको  निकालें

 को  जो  कि  खंड  ३२  के  अनुसार  सम्पदा

 किन्तु  उसे  विद्वेष  खंड के  विरुद्ध  पहले  भाग
 शुल्क  से  मुक्त  है  उसे  सम्मलित  करक  थक

 में  रखना  अथवा  दूसरे  तो  दर
 के  स्थान  पर  निम्न  आदिष्ट  कर  दिया  जाय

 नहीं  शहरों  यह  बात  इस  संशोधन  चक

 से  हमें  मिलती  ae  अब  अनुसूची  property  ex-

 estate की  रूपरेखा  ज्यों  की  यों
 रहेंगी

 ।  empted  from

 under  section  32  and  section
 पाटनकर  अध्यक्ष-पद  पर

 34  and  also  includingਂ  agri-
 आसीन

 cultural  land  etc.

 श्री  alo  बी०  गान्धी  :  वित्त  मंत्री  के  ३२  तथा  खंड  2४  के  अनुसार

 दोनों  संशोधनों  ५४०  तथा  salar  सम्पदा  शुल्क  से  ag  की  हुई  सम्पत्ति  को

 में  केवल  इतना  अन्तर  है  कि  नये  सम्मिलित  करके  तथा  कृषि  योग्य  भूमि  शादी

 संशोधन  के  अनुसार  खंड  ३४  के  अनुसार  को  सम्मिलित  ।

 aaa  i  विमुक्त  सीमा  को  सम्मिलित  करना

 है  जबकि  पूर्व  संशोधन  में  इसको  निकाल
 यह  मेरा  मूल  संशोधन  था  जिसके  बारे

 में  बहुत  दिन  हुए  तब  सूचना दे  दी  गई  े  ।
 देना  वास्तव  में  देखा  जाय  तो  यदि

 खंड  33  को  असंशोधित  रखा  जायें
 किन्तु  इसी  बीच  वित्त  मंत्रो  खंड  ३२  के

 मूल

 शर  यदि  हम  वित्त  मंत्री  के  पहले
 aaa  विमुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 संशोधन  ५४०  को  स्वीकार  भी  कर  लें  तो
 परिवर्तन  करते  हुए  संशोधन  संख्या  ५४०

 इसका  प्रभा  यह  होंगा  कि  ५०  हज़ार
 रख  दिया  ।  अतएव  मुझे  दूसरे  संशोधन

 संख्या  ६९४  की  सुचना  देवी  पड़ी  जिसे अथवा  ७५  हजार  सत्य  के  उपरांत  दी
 मेंने  आज  प्रस्तुत  किया  है  । जाने  वाली  सम्पत्ति  को  प्रकृति के  अनुसार

 वह  दो  बार  लग  जायगी  एक  बार  तो
 इस  aMNya  की  कुछ  लाभ  यह  होगा

 खंड  योजना  के  अहसास  तथा  दूसरी  बार  कि  खंड  ३४  के  अनुसार  निम्नतम  विमुक्ति
 खंड  ३४  के  अनुसार  ।  जसे  ही  यह  भत्ता  को  नहीं  निकालना  किन्तु
 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वार  प्रस्तुत  किया  समष्टीकरण  में  इसे  सम्मिलित  कर  लेना

 गया  तो  नमूने  एक  संशोधन  शुरु  में  ही
 चाहिए  ।  अब  यह  वित्त  मंत्री  के  नये

 रखा  था  |  कौर  वह  संशोधन  यह  है  संशोधन  के  अनुसार  सम्मिलित  कर  लिया

 पृष्ठ  २०  पर  पंक्ति  २१  से  २३
 गयाहै  ।  अब  में  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 For  MANA द  lg  property  पंडित  एस०  ato  faa  (  मगेर

 on  which  no  estate  duty  is
 पूर्व

 :  faa  मंत्रों  को  दस  aa  नप
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 [To  एस०  सी०

 झा श्वा तन  सदन  को  देना  होगा  कि  इस  प्रार्थना  करता  ह  वह  कम स  कम

 प्रकार  को  कमियों  प्रायः  आमतौर से  उनके  को  निकाल  दं  ।  जसा कि  मेन  ary

 विभाग  में  नहीं  हुआ  करतीं  re  ह  ि  २५  हजार  की  राशि  कोई  एव

 केवल  खंड  भें  अथवा  अगला  में  से  शि  नहीं  हू  जिससे  सरकार  को  बहुत

 पहला  पंक्ति  HINT  ५०  हंजार  पर  सी  आप  होती  हो  ।  सौ  होता

 fe  उत्तराधिकार ों  अपन  मौता  पिता सम्पदा  शुल्क  को  कोई  दर  नहीं  लोगों

 fz  को  दान  बने  से  रोकते  हें  ।  अतएव  में निकाल  दी  गई  होतो  तो  में  समझता  हूं &

 वित्त  मंत्रों  को  न  तो  संशोधन  ५४०  क  नम्र  निवेदन  करता  त् [९  fe  वित्त  मंत्री

 रखना  की  कौर  न  संशोधन  ७२०  नाता  समष्टि करण  में  से  इसे  निकाल  दें  ।

 रखना  को  आवश्यकता  पड़ती  |

 श्री  marae  पाटिल  :  वत  मान  विधेयक

 खा  दे २  (2)  में  हम  देखते  के  अनसार  कर  लेने  के  प्रयोजन  के  लिए

 ह  कि  धार्मिक  प्रयोजनों  के  लिए  २५  af  सम्पदा  को  सम्मिलित  नहीं  कर

 हजार  रुपये  को  युक्त  कर  दिशा  सकते  ।  यदि  हम  संविधान  के  अनुच्छेद

 त

 अनुसूची  में  वित्त  मंत्री  कहते  हें  कि  २५२  के  ' उपबन्धों  को  दख  तो  यह  WHE

 निर्धारण  करने  के  लिए  कम  से  कम  इसे
 हो  जाता  है  fe  यह  केवल  उन्हीं

 समष्टि कररा  में  सम्मिलित  कर  लेवा  राज्यों  के  लिए  लाग  होती  जिन

 हिए  ।  में  समझता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  अपने  यहां  यह  पारित  कर  दिया  हैं  कि

 अज़ान कार  हीं  हे  कि  आमतौर  कृषि  सम्पत्ति  पर  कर  लगना  आवश्यक

 a.  हम  इस  अपनाते  प्राव:ः  यह  ST  ह  ।  यह  तो  सभी  भली  भांति  जानत ेहं  कि

 लोगों  को  far  पड़ती  है  जो  कि  जनता  विभिन्न  राज्  में  भि  को  अल्प  एक

 से  दान  लेगे  के  लिए  धार्मिक  सरकार  सा  न  xr  ।  अतएव  कर  मात्रा

 चलाते  |  आप  जिस  प्रकार  च्  निश्चित  करते  समय  मूल्यांकन  ब्यान  एवं

 विधेयक  को  रख  रह  ह  उपने  तो  यह  प्रकट  नियंत्रकों  को  भि  सम्पत्ति  1  मल् या कत

 होता  है  दाता  तथा  उसके  उत्तरा  करने  में  बहुत  कठिनाई  होगी  ।  भूमि

 घि  कारियों  ~  । म  सदन  हो  लड़ाई  होती  मूल्य  भी  घटता  रहता

 यह  भी  साधारण  सी  बात  कि  जिनके करेंगी  यह  निश्चित  हँ  कि  राष्ट्र
 का  काय  चलाने  के  लिए  सभी  सरकार  पास  बहुत  बड़ी  भूमि  सम्पत्ति  उनके

 कुछ  अंश  TH  को  संस्थानों  पर  पास  नकद  रुपया  करो  कभी  बिल्कुल

 निसार  रहती  ।  यहां  तक  कि  यदि  भी  नहीं  निकलता  ।  यह  भी  सकता

 fa  ो  as  काय  के  लिए  भी  यदि  दान  हू  कि  यदि  निश्चित समय  में  कर  मांगा

 आजकल  कता  zat  a
 Q  सर  यदि  जाय  तो  कृषको ंके  लिए  यह  सभंव  नहीं

 कोई  व्यक्ति  दान  देना  भी  चाहता  ह  तो  @  कि  वे  कर  भुगतान  करने  के  लिए

 sok  उत्तराधिकारी  सदन  उसका  एकदम  रुपया  निकाल  दें  ।  कृषकों  गे

 विरोध  वे
 कहेंगे

 कि  दय  प्रकार  न  अपनी  भूमि  सम्पत्ति  बेचने  के  लिए  बाध्य

 केवल  वे  उस  भाग  से  ही  वंचित  होंगे  अपितु  होना  पड़ेगा  |  शौर  यह  कोई आम  बात

 उन्हें  अधिक  कर  भी  दना  होगा  ।  इम  ा  भी  नहीं  ह  कि  ata  ही  भूमि  के
 ~

 को  ध्यान  रखते
 हुए  में  वित्त  मंत्री  से  खरीदार  मिल  जांच  ।  कृषि  सम्पत्ति  पर
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 कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  कम  से  कम  उन  राज्यों  में  इस

 नाना  प्रकार  की  कठिनाइयां  होंगे  wars  अनुसूची में
 शामिल  नहीं  हुए  एक

 मेरा  विचार  है  कि प्रारम्भ  में  उस  समग्र  तक  ही  सम्पत्ति  पर  दोबारा  कर  वसूल  किये

 के  fou  कृषि  भूमि  शुल्क  से  बिल्कुल  जानें  का  डर  हे  ।  पंजाब  को  ही  ले

 ही  मुक्त  रखा  जाप  जब  ae
 कि  भारत  लीजिये  ।  मान  लीजिये  वह  सम्पदा  शुल्क

 संघ  के  सभी  राज्य  प्रस्ताव  पाती  लगाने  वाला  क़ानून  बनाता  ।  तो

 कृषि-भूमि  पर  सम्पदा  शुल्क  वसूल  कश्ते a  करदें  कि  उनके  यहां  कृषि  सम्पत्ति  पर

 शल्क  लगाया  साथ  |  आमतौर  से  कृषि  समय  वह  समष्टि करण  के  लिये  कृषि-भूमि

 भूमि  बड़ी  negara  समझी  जाती  हे  कौर  के  अलावा  अन्य  सम्पत्ति  का  भी  शामिल

 इसी  कारण  ऊंचे  दामों  पर  बिकती  ह  ।  करेगा  ।  केन्द्र  कृषि-भूमि  को  छोड

 अतएव  AZ  बहुत  कुछ  संभव है  कि  भूमि  कर  अन्य  सम्पत्ति  पर  शुल्क  लेते  समय

 का  मूल्यांकन  उचित  ढंग  से  न  हो  मरा  कृषि-भूमि  को  शामिल  करेगा  ।  इसका

 यह  ag  निवेदन  हूँ  कि  ५०  एकड़  भूमि  नतीजा  यह  होगा  कि  एक  ही  सम्पत्ति  को

 को  विमुक्त  किया  जाय  ।  समष्टि करण  दो  बार  गिन  लिया  जायेगा  ।

 में  से  ५०  एकड  भूमि
 को  निकाल  देना

 श्री  ato  डी०  देशम  :  दोनों  मामलों
 चाहिये  ।

 में
 दर

 ऊंची  होंगी  ।

 सरदार  हुक्म  सिह  :
 सरदार  हुक्म  सिंह  :  at  इस  मामले में

 हम  इस  बात  को  स्वीकार  कर  चुके  हैं  भी  बढ़  जायगी  ।  केन्द्र  समष्टीकरण  के

 कि  जहां  तक  उन  राज्यों  का  संबंध
 लिये  कृषि  भूमि  शामिल  करेगा  तो  भी

 जिनका  अनुसूची  में  उल्लेख है  क्ष  भूमि  दर  बढ़ेगी  कौर  जब  राज्य  कृषि-भू  मि  छोड़
 पर  सम्पदा  शल्क  लगाई  जायेंगी  |  अन्य

 कर  अन्य  सम्पत्ति  शामिल  करेंगे  तो  भी

 राज्य  जेसे  पंजाब  र  मद्रास  इस  शुल्क  बेचारे  किसान  दोनों  बात  नुकसान
 स  मुक्त  रहेंगे ।  जब  वे  अनुसूची  Saray  |  अन्य  राज्यों  के  किसानों  के

 में  आना  नहीं  चाहते  तब  तक  उन्हें
 मुकाबले  में  उनकी  बहुत  बढ़

 अपने  यहां  पर  सम्पदा  शुल्क  जायेंगी  ।  मेरा  निवेदन  है
 लगाने  के  बारे  में  क्राउन  बनाने  का

 कम  से  कम  उन  राज्यों  के  संबन्ध  में  जो

 अधिकार  ।  अब  आप  देखिये  इन
 इस  अनुसूची  में  ats  नहीं

 राज्यों  का  बया  होल  होगा  ?  मान  लीजिये
 ष्टि कर री  के  लिए  कृषि-भूमि  या  सम्पत्ति

 पंजाब  राज्य  अपने  यहां  की  भूमि  पर
 को न  गिना  जाय  ।

 सम्पदा  शुल्क  लगाने  बाला  क्रानून  पारित

 करता है
 ।  पंजाब  राज्य  केवल  कृषि  att  मूल  चन्द  za  फरूखाबाद

 भूमि  पर  शुल्क  वसूल  परन्तु  के
 खंड  ३२  के  अन्तगंत[कुछ

 समष्टि करण  के  लिये  अन्य  सम्पत्ति  भी  चीजों  को  शुल्क से  Hat  रखा  गया  है  |

 शामिल  की  ।  केन्द्र  अन्य  सम्पत्ति  खंड  ३४  के  अंतगर्त  कुछ  सम्पत्तियों  पर

 पर  शुल्क  वकील  कर  सकेगा  और  कुछ  सीमा  तक  कर  नहीं  लगाया  जा

 ष्टि करण  के  fod  बह  भी  कृषि  भूमि  सकता |  अब  हमारे  सामने  प्रश्न यह  है

 को  शामिल  करेगा  ।
 यह  बहुत

 कि  इन  खंडों  में  आने  सम्पत्तियों

 कठिन  स्थिति  होगी  ।  को  समष्टि करण  के  प्रयोजनार्थ  शीना  जाये
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 मूल  चन्द

 या  नहीं  ।  मेरा  निवेदन तो  यह  हं  कि  कट्टा  कि  कृषि  भूमि  को  जाये

 इन्हें  नहीं  गिना  चाहिये  |  जब  क्योंकि  उनकी  राय  में  इससे  विभेद  होगा  +

 आपने  इन्हें  कर  से  मुक्त  रखा ह  तो  फिर  परन्तु  में  समझता  इ  कि  विभेद  तो  अब

 मान  तोजीए  किसी  व्यक्ति  को
 इंहें  atfas  नहीं  किया  चाहिये  ।

 भारत  स्थित  सारी  सम्पत्ति  जिसमें
 कृषि  भूमि  के  बारे में  यही

 निवेदन  हैं  कि  इसे  शामिल  नहीं  किया  कृषि  सम्पत्ति  भी  विष्टि  समष्टि करण

 जाय  इस  देश  के  किसान  अभी  भारी  कर
 द्वारा  कर  लगाया  जाता ह  ।  मान

 यह  उस  राज्य  के  लिए  है  जहां  यह  विधेयक
 देने  में  असांध  हें  ।  यदि यह  कर  लगा  दिया

 जायेंगी  तो  उसकी  स्थिति  और  भी  खराब  कृषि-भूमि  पर  लागू  होगा  ।  इका  अथ  यह ve

 हो  जायेंगी  ।  है  कि  बजाये  दो  अलग  अलग  कानूनों
 ~:

 एक  भारत  के  लिए  जिसमें  कृषि  भि

 श्री  क्‌०  क७  बसु  :  मे  यह  कहूंगा  कि  शामिल  नहीं  है  दूसरे  उप  कृषि  भूमि  के

 माननीय  वित्त  मंत्री ने  मल  खंड  में  सुधार  लिए  जो  किसी  विशेष  राज्य  में  स्थित

 करने  का  अवश्य  प्रयत्न  किया  है  ।  अब  तक
 हम  एक  ही  कानून  से  काम  ले  रहे  हें

 ।  एक

 जो  बहुंत  हुई  हू  उससे  पता  चलता  है  कि  मामले  में  सर्मा'टकरण  सारी  सम्पत्ति  के

 इस  खंड  के  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  faq  करों  में  होगा  ।  जिसमें  कृषि  भूमि  भो

 धारणा  करारोपण  की  स्तर  प्रणाली  शमिल है
 ।  दूसरे  जब  किसी  ata

 की  कृषि  तथा  aa  सम्पत्ति  दोनों को  ध्यान  म  रखते  जिसे  हमने  rataTe

 किया  नितान्त  आवश्यक  है  कि  खंड  अनुसूची  के  बाहर  वाले  राज्य  में  तो

 ३२  के  अंतगर्त  जिन  सम्पत्तियों  को  मुक्त  यदि  हम  यह  मान लें  कि  समीकरण  के

 उन्हें  समष्टि करण  के रखा  गया  ह्  लिए  कृषि  भूमि  को  न  गिना  जाये  तो

 प्रयोजनाथ  गिना  जाये  ।  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  vat  सम्पत्ति

 के  लिए  उसे
 कम

 कर
 अतः

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  एक  संशोधन
 a

 रखा  है  जिसके  द्वारा  वह  उपखंड  (FT)  तथा
 मेरा  निवेदन  भी  fe  विभेद  तो  तब

 के  wait  कुछ  वस्तुओं  को  विधेयक  तक  होगा  जब  हम  अनुसूची  के  बाहर  के

 राज्यों  को  कृषि  भूमि  को  सशक्तिकरण  के
 के  क्षेत्र  से  बाहर  रखना  चाहते  हें  परन्तु

 उस  राशि  पर  जो  इस  खंड  के  अंतगर्त  मुक्त
 प्रयोजनार्थ  शामिल  न  करें  और  नुचो  में

 शामिल  राज्यों  की  सम्पत्ति  को  समष्टि करण की  जा  सकती  है  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहते  है

 के  लिए  गिनें । जहां  तक
 उपखंड

 तथा  का

 संबंध है  में  चाहता हूं  कि  वित्त  मंत्रो  इन्हें
 जहां  तक  दोहरे  करारोपण  का  संबन्ध

 समीकरण  के  लिए  शामिल  करें  क्योंकि
 हम  सम्पत्ति के  मूल्य  को

 केवल  उस

 पुस्तकों
 तथा  पहनने  के  वस्त्रों  आदि  के  बारे

 दर  को  निश्चित  करने  के  लिए  जोड़  रहे
 में  हमने  मूल्य  की  सीमा  निर्धारित  नहीं

 हें जिस  के  अनुसार उस  सम्पत्ति  पर  कर
 की  हैं  इसलिए  समष्टि करण  के  प्रयोजनार्थ

 लगाया  जायेगा  ।  जो  राज्य  अनुसूची  में

 इन्हें  गिना  जाना
 शामिल  नहीं  हू  हम  उनके  यहां  स्थित  कृषि

 ad  में  कृषि-भूमि  को  मल  निए  भूमि पर
 कर  नहीं  लगा  रहे  ।  इसलिए

 जाने के  प्रदान पर  भाता  हूं  ।  कुछ  मित्रों  ने  दोहरे  करारोपण का  कोई  प्रश्न  नवदीं
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 उठता  1
 क

 संवैधानिक  कर्डिवाइयों  के  बा  मृत्यु  के  निर्धारित  समय-ग्रन्थि

 में  में  यह  कहुंगा  कि  संस  भारतीयों  की  व्यतीत  नहीं  हुई  उसकी  मृत्यु  के  बाद

 भारत  के  बाहर  स्थित  अचल  समिति  दूसरे  व्यक्ति  के  पात  चली  जातों  ह  या

 के  बारे  में  कानून  बना  सकतीं  a
 ए  ।  चली  गई  समझी  जाती  उसे  अन्य  सम्पत्ती

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रकारों  को  वजह  से  यह  के  साथ  ममीकृत  न
 किया

 जाये  ;  वह

 उपबन्ध  किया  है  कि  इस  का  फैसला  सम्पत्ति  अलप  सम्पदा  होगी  और  उस  पर

 उस  जगह  के  कवन  के  अ  सार  हो  जहां  मुख्य  मल्  वालों  दर  के  हिसाब  शुल्क

 ह भ वह सम्प त  हो  ।  परन्तु  संसद्‌  सम्पदा  शुल्क  लिया  जाये  ।  जब  कोई  सम्पत्ति  स्वय  एक

 लगाने  के  लिए  उस  सम्पत्ति  को  शामिल  सम्पदा  होगी  तो  ऐसी  सम्पत्ति  रखने  वाला

 कर  सकता ei  इसलिए  ag  कहना  उचित  व्यक्ति  हो  उस  सम्पदा  शुल्क  देने  के

 नहीं  कि  इस  उपबन्ध  के  द्वारा  हम  उत्तरदायी  इंग्लंड  में  इस  प्रकार

 संविधान  के  उपबन्धों  का  किसी  प्रकार  का  उपबन्ध  मौजूद  ह  ;  बयान  यह  संशोधन

 a उल्लंघन  कर  रंहे  ह  ।  भ्रम  मेरी  |  इती  लिए  रखा  है  कि  जो  उपबन्ध  इंग्लैंड

 कि  माननीय  faq  मंत्री  के  संशोधन  को  के  क़ानून  में  जिसकी  हमने  az  नक़ल

 मेरे  कुछ  सुझावों  के  साथ  स्वीकार  कर  की  वह  हमारे  क़ानून  में  भी  शामिल

 लिया  जाये  ।  पिछले  उपबन्ध की  उपेक्षा  किया  जाये  |

 नर्चिय ही ही  यह  उपबन्ध  कहीं  अच्छा
 मेरा  एक  संशोधन  (  खपा  १३६)  प्रौढ़

 मन  इस  खंड  के शो  तुलसी
 1.0  चूंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इस  पर

 संबंध  में  संशोधन  संख्या  3M  व
 बोल  चुके  हें  इसलिए  में  शर  कुछ  कहना

 १३५  wa  हें  ।  में  पहले  संशोधन  संख्या
 नहीं  चाहता  |  में  केवल  यही  कहना  चाहता

 १३५  लगा  ।  इ  के  द्वारा  में  यह  चाहता
 हू ंकि  इंग्लैंड  के  क्राउन  के  ग्रन्तगंत

 हूं  कि  यदि  सम्पत्ति  में  व्याज  किराये
 सम्पत्तियों  को  छूट  दे  दो  गई  है  उन्हें

 की  राशि  या  अन्य  कोई  दायित्व  शामिल
 समीकरण  के  नहीं  गिना  जाता  ।-

 हो  और  जिसे  बाद  में  age  नहीं  किया
 इस  विषय  में  में  पहले  भी  अपने

 जाये  तो  उस  सीमा  तक  सम्पत्ति  के  मूल्य  विचार  प्रगट  कर  चुका
 में  कमी  कर  दी  जाये  और  उसका

 समीकरण न  हो  ।  इसी  प्रकार  आयकर  श्री  बंसल
 :  में

 दायित्व  का  sta  है  ।  यदि  feat  व्यक्ति
 वित्त  मंत्री  से  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं

 पर  आयकर  दायित्व  saa  सम्पदा  के
 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  mix  संशोधन  में

 मूल्याकन  और  शुल्क  दे  दिये  जाने के  बाद
 यह  प्रस्ताव हैं

 कि  किन्हीं  किस्म  की  सम्पदा
 आता  है  तो  उस  सेमा  तक  सम्पत्ति  में

 को  दर  के  प्रयोजनों  जोड़ा  जायेगा  |
 कमी  कर दी  जाये और  जिस  ह  तक

 की  दृष्टि  के  सम्पदा  शुल्क  के  विषय  में
 सम्पत्ति  में  दायित्वों  के  कारण  कमी  हुई

 इस  जोड़  का  क्या  अर्थ  आयकर  में

 हे  उस  हद  तक  समीकरण न  हो  मेरे
 तो  यह  विचार  महत्वपूर्ण  हैं  क्योंकि  उसमें

 संशोधन  का  सार  यही  हैं  ।
 यदि  अय  के  किसी  feats  भाग  को

 अपने  दूसरे  संशोधन  १३२४)  सम्मिलित  कर  जाय  सम्पूर्ण
 t>

 द्वारा  में  यह  चाहता हूं
 a  arf  सम्पत्ति  आयकर  के  दायरे  में  ar  जाती

 केवल  इस  कारण  कि  संबंधित  व्यक्ति  की  में  एक  उदाहरण  देता हूं  ।  मान
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 ko,o00  कौर  O,O 0  अथवा  ५०  लाख  राज्य  में  सम्पत्ति  एक  लाख  रू०

 कौर  ५०  लाख के  मूल्य  की  at  विभिन्‍न  हे  और  कृषि  सम्पत्ति  2,409,000  रू०  के

 सम्पदा  हें  अर  इनका  जोड़  एक  लाख
 qu  की हू  |  इसका श्र  '  यह हूं  कि  खण्ड

 अ्रथवा  एक  करोड़  हो  जाता  इन  पर  ३  के  श्रन्तगंत  anf  ar  जोड़

 करारोपण  की  दर  FAT  रहेगी  ?  अभी  कोई  2, 40,000  रहे  |  तत्पश्चात्  हम  खण्ड

 ऐसी  दर  सामने  नहीं  हे  कौर  में  नहीं  जानता  कि  ३४  के  अधीन  कर  निर्धारण  दरों  पर

 उसका  यथा  रूप  क्या  यदि  उस  आते  हें  ।  हम  जानते हैं  कि  प्रथम  ५०००

 विषय  में  स्पष्टीकरण  कर  दिया  जाये  तो  पर  कोई  शुल्क  नहीं  हें  फिर  यह ७

 बड़ी  प्रसन्नता होगी  ।  जब  आप  सम्पत्ति के  दस  प्रातदात से बढ़ से  बढ़  कर  ३,०  ०,०००

 कुल  जोड़  के  भ्रनसार  दर  निर्धारित  करेंगे  से  3, 40,000  तक  १५  प्रतिशत  तक  हो

 तो  इसका  aa  है  कि  समूची  सम्पत्ति  पर
 जाती है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कर  लगाया  जायेगा  ।  १५  प्रतिशत  वसूल  जायेगा  अथवा

 श्री  गाडगिल  :  वह  कर  से  मुक्त  रहेगी  |
 उक्त  दरों का  ५  ७  १/२

 १०  तर  फिर  १५

 श्री  बंसल
 :

 वह  कर  मुक्त  कयों  रहेगी  ।  औसत  gl  कर  की  दर  कया  होनी

 में  यही  जानना  चाहता  कृपया  मुझे  यदि  एक  प्रणाली--क्रमबद्ध  प्रणाली

 सही  समझा  दीजिये  |  श्राप  बार  बार  सरकारी  होती  तो  इतनी  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं

 पक्ष  की  ओर  से  बीच  बीच  में  बोल  रहे  होती  किन्तु  अतिरिक्त  राशि  प्रणाली  के
 a

 @  |  कारण  ही  समस्त  कठिनाईयां  पैदा  होती  हैं

 क्योंकि  -५०,०००  रू०  के  पश्चात्‌  उसमें  दरें

 पांच  लाख  के  मूल्य  की
 परिवर्तनीय  हें

 अलग  अलग  दो  सम्पत्तियां  ह्  कुल  Ys

 १०  लाख  ह्म  इस  तालिका  के  अनुसार
 wa  में  एक  एसे  अनुसूचित  राज्य का

 प्रथम '  पचास  हज़ार  की  सम्पत्ति  कर  मुक्त
 उदाहरण  लेता  हूंਂ  जो  कृषि-सम्पत्ति  के

 सम्बन्ध  में  अभी  केन्द्र
 से  समायोजित  नदीं द्वितीय  पांच  हज़ार  की  सम्पत्ति  पर

 ५,  ६  १/२  अथवा  दस  प्रतिशत  की
 मान  लीजिए  कि  वहां  2,900,000  रू०

 से  कर  लगेगा  शौर  इस  के  दस  लाख  की  की  अ-कृषि  सम्पत्ति  कौर  २,५०,०००  रू०

 की  कृषि  सम्पत्ति  है  ।  कुल  जोड़  3,40,000 सीमा  चूम  लेने  पर  उस  पर  २५  प्रतिशत

 रूपये  ३,५०,०००  रू०
 पर

 उच्चतम  शुल्क की  दर  से  कर  लगाया  जा  सकेगा  ।  अर्थात्-स

 सम्पत्ति  पर  विभिन्‍न  दरों  से  कर  ko,ooo  Bo  यानि  पन्दरह  प्रतिशत

 2,900,000  Bo  पर  १२  2/2 इसमें कर  मुक्त  करने का  कोई
 तब  ५०,०००  Bo  पर  १०  प्रतिशत  ;  फिर

 mat  नहीं  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री जी  से  मेरा

 निवेदन  है  कि  वह  इस  विषय  में  स्पष्टीकरण
 ko,o00  पर  ७  १/  २

 प्रतिशत  arte
 अन्तिम

 ५०,०००  Bo  पर  यह  ५  प्रतिशत  होता  हे  ।
 श्रुत  कर  सदन  का  विश्वास  प्राप्त

 शब  हम  इन  विभिन्‍न  दरों  की  औसत  लें

 श्री  शोभा  राम :  म  श्री  बंसल से  प्रथम  ko,000  की  १५  प्रतिशत

 सहमत  Zl  दोस्तों  का  स्प  ष्टाकररण
 Ya.

 और  दूसरे  ५०,०००  की  १/२.  प्रतिदिन

 आवश्यक  हैं  |  मान  लीजिये  अनुसूचित  कौ  उच्चतम  दरें  लें  ।
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 सभापति  महोदय  :  मेरा  विचार  है  उक्त  व्यक्ति  से  नहीं  कह  रहे  हैं  ह  यथा

 elo  कृष्ण स्वामी  उपर्वाणतਂ  तथ्यों  पर  ही  तोयह  हे  कि
 आप  का  भूमि  पर

 नहीं  बोलेंगे  ।  अधिकार  ही  नही ंहै
 ।

 यह  एक  विवादास्पद

 डॉक्टर  कृष्ण स्वामी  नहीं  |  मेरा  विषय हैँ  कौर  न्यायालय  अथवा

 विचार  कि  जो  कुछ  में  कहना  चाहता  देश  के  अन्य  न्यायालयों  के  समक्ष  यह

 हूं उस
 पर  श्री  aga  पहले  ही  कह  विषय  रखा  जायगा  ।  एक  सदन  की  स्थिति

 दिया  हूँ  ।  सभापति  महोदय  कसे  तो
 के  रूप में  यह  हमारा  कत्तव्य  है  कि  हमारे

 प्रति  में  यह  खण्ड  तरल  ह  किन्तु  द्वारा  प्रवर्तित  संविधान  के  उपबंधों

 उम  से  कुछ  मूलभूत  विवादों  के  ही  है  इस  कथन  में  कोई की  सृष्टि

 होती  है  ।  उपयोगिता  नहीं हे  कि  आखिरकार

 नदियां  तो  आयेंगी  ही  ।  कठिनाईयां  विभिन्‍न
 सम्पदा  शुक्ल  कौर  आयकर  के

 करण  खण्डों  के  रूपों  में  भिन्नता  है  ।
 स्तर हैं  ।  किन्तु  जहां  पर  हम  संविधान

 दृष्टि  से  असमय हैं  ऐसे  विषय  तो  भिन्न
 मेरा  विचार  है  कि  सदन  तब  अपने

 इस  विषय  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी
 कत्तव्य  का  भली  भांति  पालत  नहीं  करता

 है  जब
 तक  कि  वह  कृषि  भूमि  के

 है  और  उसी  को  लेकर  आज  प्रातःकाल

 एक  औचित्य  set  भी  पूछा  जा  चुका  हैं
 लित  करने  से  उत्पन्न  जटिलताओं  पर

 द्

 क्योंकि
 और  यदि  आपका  यह  ्  कि  उस

 विचार  विमश  नहीं  कर  लेता है
 विषय  में  कोई  महत्व  नहीं  हैं  तो  आप  इसे

 कृषि  भूमि  पर  केन्द्र  का  कोई  अधिकार
 अपनी  इच्छानुसार  स्वीकृत  कर  सकते

 क्षेत्र  नहों  है  ।  एक  उदाहरण
 की  सहायता

 हमारे  सामने  प्रत्यक्ष  माग॑  यह  कि  हम
 से  में

 उसे  प्रस्तुत करूंगा

 दो  व्यक्तियों  कल्पना  कीजिये
 राज्यों  से  अनुनय  करें  कि  वे  केन्द्र  को

 सम्पदा  शुल्क  लगाने  की  स्वीकृत  दे  दें  ।  ahs
 जिसमें  से  के  पास  2,090,000  रु०

 ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  यह  निरा  वैषम्य
 की  अ-कृषि  सम्पत्ति  ह  और  दूसरे के

 पास  2,990,000  रु०  की  अ-कृषि  सम्पत्ति
 पूर्ण  विषय  हो  जाता  है  |

 हू  तथा  इस  के  साथ  ही  दूसरे  व्यक्ति  के

 श्री  रजब मन  मेंने  दो  संशोधन  उपस्थित पास  4,000  Fo  के  मूल  की  सम्पत्ति
 a

 एक  ऐसे  राज्य  में  a
 Q  जिस  ने  केन्द्र  दारा  किय हैं  शरर इन  में  से  पहले  संशोधन  परਂ

 वल्क  लगाये  जाने  अपनों  स्वीकृति  में  सदन में  एक  प्रदान  रखूंगा  ।  क्या  सदन

 अब  प्रथम  व्यक्ति  की नहीं  दी  हूं  यह  सोचता है  कि  कृषि-सम्पत्ति

 सम्पत्ति पर  कर  की  एक  निश्चित  दर  लित  करने  पर  विषमता  होगी  अथवा

 लगाई  जायगी  ।  दूसरे  व्यक्ति  की  स्थिति
 कुछ  अन्य  कारण भी  मुझे  अन्य  कोई

 में  उच्चतर  दर  प्रयुक्त  की  जायेगी  ।  कारण  नजर  नहीं  आता  है  ।  ये  सब  शुल्क

 शाम  स्वरूप  एक  ही  प्रकार  की  सम्पत्ति  के  भले
 हो  वह  कृषि  सम्पत्ति  पर  हो  अथवा

 दो  विभिन्‍न  वर्गों  पर  कर  की  दर  में  विषमता  अ-कृषि  सम्पत्ति  पर मूल  रूप  में  राज्य  की

 हो  जायेंगी  ।  यह  भेदपु्ण  भलाई  के  लिय  ही  है  और  यदि  कोई  विशेष

 मामला हैं  ।  «  राज्य  उक्त  राज्य  में  स्थिति  कृषि-सम्पत्ति

 माप  इसे  यह  कर  नहीं  टाल  सकते  पर शुल्क  लगाना  पसन्द  नहीं  करता  है  तो

 कि  आप  कृषि  भूमि  पर  कर  देने  के  लिये  हम  केन्द्र  की  पर से  उसे  ऐसा  करने  को
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 कयों  कहते  हमें  अधिक  उदार  होने  की  संशोधन  इस  अन्तर  के  समाप्त  करने  में

 कश  आवश्यकता  है  ।  प्रयत्नशील  है  किन्तु  मेरा  विचार  हैं  कि

 उनके  उपान्त  भी  विषमता  का  लोप  नहीं

 इसके
 बाद  मूल्य  निर्धारण  के

 लिये

 होगा  i  अनुसूचित  राज्य  में  किसी  निर्वाचित

 नियत  व्यवस्था  भो  जनता  के  लिये
 सम्पत्ति  पर  एक  व्यतीत  को  2,900  रु०

 ही  उतन्न  करेगी  जो  कि  मुख्यतः  कर  के  रूप  में  देने  पड़त ेहैं  तो  अन  सुचित

 कृषक  हैं  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  हे  कि  जब  राज्य  में  उसी  सम्पत्ति  पर  केवल  498.0  रु०

 स्वयं  अपनी  जनता  पर  कर  लगाने
 ही  देने  का प्रथ  दल  इस  सम्नदाशुल्क

 को  इच्छुक  नहीं  ह  तो  ee  उप  राज्य  निधेय  .  को  स्वीकृत  करने  में  एकमत  था

 की  सहायता  करने  के  feat  sad  अधीर  अ.र  इतना  विराध  करने  वालों  में  भरा

 क्यों  हे  जिसे  हमारी  सहायता  को  अपेक्षा
 a

 स्तर  एकाकी  था  ।  पर  अब  सब  BE

 नहीं  ह  |
 पाने  का  प्र  पत्न  कर  रहे  ह्  मेरा  बिचार

 के  सम्बन्ध  में  मेंने  है  कि  कुछ  प्रान्त  अभी  भी  केन्द्र  पर  इत
 gat  संशोधन

 आशय  का  अनुनय  कर  रहे  हैं  कि  उक्त
 प्रवर  समिति  द्वारा  आदिष्ट  उपखण्ड  (४)

 को  परिमापन  करने  के  लिये  कहा  था  ।
 क्षेत्रों  में  सम्पदा  शुल्क  ,  लगाया  जाय  |

 षित  विषय  में  मेंने  साधारण  कराना  की
 इन  राज्यों को  सबक  सिखाने  का  एक  ही

 ।  उदाहरण  के  पश्चिम  तरीका है
 कि  अनुसूचित  राज्य  को  जनता

 के  लिये  शुल्क  को  देश  में  वृद्धि  कर  दो
 बंगाल  के  एक  परिवार  को  लीजिये  ।  यह

 जाय  ।  जमीदारी  समाप्त  करने  के  लिये
 परिवार  मिलाकर  नियम  से  प्रशासित  है

 अपने  संविधान  में  संशोधन  कर  लिया  जायें  ।
 ar  उस  के  पास  कुछ  कृष्य  भूमि  है  ।

 मेरो  इच्छा  है  कि  राज्यों  की  कृष्य  भूमि  पर
 यदि  कती  सादी  की  मृत्यू  जाती

 व्  aa  केवल  सांसद  भूमि  ही
 सम्पदा  शुल्क  लगाने  का  अधिकार  प्राप्त

 करने  के  आशा  से  संविधान  में  qhtada
 छोड़ता  हू  किन्तु  उसकी  मृत्यु से  इसे  एक

 किया  जाना  ।  अन्यथा  यहं  जनता
 अलंग  सम्पत्ति  का  रूप  firs  जाता  हैं  ।

 के  मस्तिष्कों  में  श्रम  seer  कर
 व्यावहारिक  दुष्टि  से  दो  प्रकार  की

 स्पष्टीकरण  के सम्पत्ति  हो  गई  अ्रौर

 से  हमें  कृषि  सम्पत्ति  का  aia
 मेरा  सुझाव यहं  भो  है  fe  यदि

 आप

 उक्त  ara  विधि  का  आश्रय  नहीं  ले  सकते
 करना  पड़ेगा  |

 तो  दरों  में  aaa  कर  दो  जिये  ताकि

 में  वित्त  मंत्री  से  इसी  विषय  में  fa  में  रहने  वालें  सब  व्यक्तियों  को

 स्पष्टीकरण  BLA  की  प्रार्थना  करता  g  समान  स्तर  लाया  जा  सके  ।

 में कि  समांग  और  असभांशी  सम्पत्ति
 तीसरी  कठिनाई  स्तर  प्रणाली

 क्या  मृतक  सभांशी  को
 दोनों  आधार  पर
 ~

 यह  स्पष्ट  न  हीं
 के  सम्बन्ध में  है  ।  संविधान  में

 छूट
 मिलेगी  ।  विधेयक  में

 परिवर्तन  करने  पर  हम  उन  कठिनाईयों  को

 a  t
 पार  कर  सकते हैं  ।

 श्री  ato  जी०  देशपांडे
 |  (TAT)  :

 सरदार  हुकमसिंह  द्वारा  उठाया  गया  प्रदान  अत्यंत  श्री  to  डी ०  देशमुख
 :  क्रम-प्रणाली

 ah
 अजार  स्तर  प्रणाली  सम्बंध we  वरुण  है  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  (eeq-fafeen  )
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 ै में  कुछ  कहने  q  wa  यहं  उपयुक्त  ध्यान  नहीं  गया  कि  आय  या

 भौहें  ।  सम्पदा  में  वुद्धि  के  साथ  साथ  धन  की

 उपयोगिता  कम  होती  जाती  ह े।  किन्तु क्रम  प्रणाली  में  प्रत्येक क्रम  पर  दरें

 यह  भी  नहीं  emer  सकता  कि  स्तर
 निश्चित  की  जांती  हैं  और  उस  क्रम  से

 बिलकूल  पूर्ण  ह  स्तर  प्रणाली  की
 पर  दरें  समिति  आय  पर  लागू  होती  है  ।

 इस  अवसर  पर  उत  क्रम  से  नीचे  की
 सब  बड़ी  त्रुटि  यह  कि  इत

 सम्पत्ति  भो  सम्मिलित  कर  ली  जाती
 में  गणना  बहुत  करती  पड़ती  हे  आतर

 कर  तथा  सम्पदा  शुल्क  दोनों  के  लिए  हो में  उदाहरण  नहीं  दूगा  ।  मेरा  विचार  है

 जा  कुछ  छूटें  देनी  पड़ती  हें  और  इन  को
 कि  वह  यथेष्ट  किया  चुका

 श  ।  स्तर  प्रणाली  में  आप  को  रकम
 आय  पर  लागू  होने  वालो  औसत  दर  के

 अथवा  सम्पत्ति  अतिरिक्त  राशियों  मे
 आधार  पर  निकालना  पड़ता  हैं  ।  स्तर

 प्रणाली  में  कूल  राशि  तक  प्रत्येक  खंड  की
 विभक्त  कर  दी  जाती  ह  और  प्रत्येक

 दर  के  हिसाब  से  औसत  निकालता  पड़ती
 रिक्त  राशि  के  लिये  भित  भिन्न  दरें  हैं  ।

 ह्  हम  ने  स्तर  प्रणाली  को  अपनाते
 कुल  दर  विभिन्‍न  अतिरिक्त  राशियों

 का  श्री तत है  ।
 का  निश्चय  किया  प्रेट  ब्रिटेन  में

 क्रम  प्रणाली  लागू  होती  ह  ।  दस  लिए
 क्रम  प्रणाली  को  त्रुटियां  इस  प्रकार

 हमारे  साथ  उस  की  तुलना  नहीं  हो  सकती  |

 हैं जब  तक  कि  क्र+  बहुत  ही  छोट हैं  र
 इस  कारण  at  श्री  तुलसी  दाक  के

 दरें  क्रम  बढ़ती  हैं  रकम  की  थोड़ी  नो
 संशोधन  at  स्वीकार  नहीं  शिया  हे  ।

 वृद्धि  के  लिये  कर  के  वज़न  में  तोत्र  बढ़ती
 हमने  ऐसा  उपबन्ध  किया  है  जिस  से

 होती  हूं  ।  वर्षों  पहले  हमारे  यहां  आयकर
 fe  afe  किसी  सम्पत्ति  के  उत्पन्न  और

 में  क्रम  प्रणाली  यो  ।  दतरों  त्री  id
 i

 मृत्यु  के  सोच  का  समय  मत  अवधि  से
 कि  प्रत्येक  क्रम  पर  हमें  थोड़ी  सहायता  अधिक  न  हो  जाये  तो  मृत्यु  के  पश्चात
 देनी  पड़ती  है  क्योंकि  थोड़े  से  योग  से  वृहद  कर  सम्पत्ति  उत्त  राधिकारी  को  मिलो  हुई
 अन्तर  पड़  जाता है  ।  कर  की  निधि

 समझी  जाती हैं  ।  अभिप्राय  यह  कि  इस
 की  वद्ध  सम्पत्ति  की  ami  को  वृद्धि  से

 प्रकार  की  सम्पत्ति  मृतक  सामान्य
 अधिक  हो  सक्ती  ।  प्रशासन  को  दृष्टि  सम्पदा  का  अंश  जानी
 से  क्रम  प्रणाली  कठिनाईयां  उत्पन्न  करत

 कोई  अलग  सम्पति  परन्तु
 प्रतीत  होती  है  ।  एक  दूर  एक  अत्यधिक

 मुख्य  दायित्व मृत  दानी  की
 सम्पदा  पर

 उत्साहयुक्त  राजस्व  अधिकारी  हो  सकता
 पड़ता  है  और  हम  सम्पदा  की  इस  प्रकार

 हूँ  जोकि  ae  खाते  का  रकम  शआर  प्राप्य
 afar ढंग  से  दो  aa  सम्पादकों

 विषयों  अस्लियत  कर  आगामी  क्रम  से
 बांट  कर  उस  से  बचने  की  अनुमति  नहीं

 कुछ  आप  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करेगा
 दे  सकत े।

 ओर  करदाता  विपरीत  दिशा  में

 खींचेगा  |  वहं  ठीक  विपरीत  पद्धति के  आधार

 हम  ने  खण्ड  ६०  में  सारी  सम्पति के
 पर  कुछ  निधि को  क्रम  के  नीचे  लाते  का

 श्रीपत  करता  है  ।  मूल्यांकन  गलतियों  को  सुधारने  का

 wert  किया  है  कौर  हम  ने  चुकाये

 सिद्धान्त  को  दृष्टि  से  क्रम  प्रणाली  अच्छी  हुए  सम्पदा  के  प्रतिदान  की  व्यवस्था  कर

 नहीं  amd  जाती  ।  इत  प्रणाली  में
 सम्पत्ति

 का  मूल्यांकन  अध्याय
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 [  श्री  सी०  डी०

 }  विशेषतया  ४२  से  ६  तक के  इसके  राज्यों  म

 खंडों  में  लिखित  कटौती  कर  केन्द्र  के  कृषि  भूमि  के  समष्टि करण  का  अन्तिम

 समय  है  |  get  दोष  रद  जाता है  ।  दस  सम्बन्ध  में

 जिसमें
 एक  छोटा  सा  उदाहरण  तोजीए  |

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  कृषि-भिन्‍न  सम्पत्ति  १,००,०००  लाख  रुपये

 ८  को  a
 ष  श्रौतं  कृषि  सम्बन्धी  समति

 ५०,०००  रुपए  की  है  ।  इसकी  गणना  HT

 श्री  बसु  के  कुछ  वस्तु द्र ों  जिन
 होगी  ।  यह  गणना  ahrarfara  fers,

 में  उच्चतम  सीमा  न  दी  गई
 परिवार  के  सम्बन्ध  में  की  गई  हैं  1

 सम्मिलित  करने  के  प्रत  के  सम्बन्ध

 e
 मे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  «हम  ने

 g4,000  ह
 y  O/

 जानबूझ  कर  कोई  उच्चतम  सीमा  नही  अगले  4o,900  +/O

 ह रखी  यद्यपि  और  जेसे
 अगले  24,000  ७  9/2%

 मामलों  में  किसी  प्रकार
 कुछ  १,५०,०००  रुपये  पर  कुछ  ६,५००  रुपये

 रोक  लगाने  का  हमारा
 होता  हूँ  परन्तु  हम  कृषि  सम्बन्धी  भूमि

 ea  में  यह  बतलाना  चाहता हूं
 कि

 ar
 पर  कोई  शुनक  नहीं  ले

 सकते  ।  गर्त  हमें
 इसमें  मुख्य  कठिनाई  प्रशासन  सम्बन्धों  ठ

 १०,०००  रुपए  सम्पति  पर  शुल्क
 हम  किसी  एसी  वस्त  का  मूल्यांकन  नहीं  लगाना  है  ।  इसलिए  इसका  उत्तर यह
 करना  जिनकਂ  यलयांकन  न  feat

 Xoo
 जा  ar  जिसके  मूल्यांकन  से  बहुत  १,०  ०,०००  यो  000

 १,  ५०,७००
 अधिक  कष्ट  हो  ।  इती  कारण  हम  इसकी

 रुपए  ।  अतः  कृषि  भूमि  पर  ४,०००
 sitar  करते  को  तैयार  wie  इसे

 शुल्क  होगा  ।  श्राप  चाहें  भ्र तु सूचित  राज्य

 समिति  में  सम्मिलित  नह  करना  चाहते  |
 या  भ्रननूसूचित  राज्य  जहां  तक

 हम  यह  नहीं  समझते  कि  इस  से  राजस्व  के
 fara  सम्पत्ति  पर  शुल्क  का  सम्बन्ध  है  कौर

 कुल दर  में  कोई  अन्तर  पड़ेगा  ।
 सब  बातें  ठीक  होने  पर  इसमें  न  तो  कोई

 अन्तर  होगा  और  न  हो  सकता  कहों के

 इसके  बाद  दो  बातें  रह  जाती  समष्टि करण  से  एक  ही  दर  निकलता

 कृषि  fart  सम्पत्ति  चाहे  कहीं एक  तो  खंड  २  को  लागू  करने की  सामान्य

 कठिनाई  की  है  ।  मेरी  कठिनाई  यह  हैं  कि  भी  स्थित  कोई  विभेद  नहों  हो  सकता  ।

 मैं  इसे  केवल  उदाहरणों  से  स्पष्ट  कर  wa  यह  देखना  है  कि  कृषि  सम्पत्ति

 सकता  हूं  और  उदाहरण में  आंकड़े  आते  सम्पत्ति  के  बारे  में  स्थिति  क्या  है  ।  उन

 हैं  परन्तु  यह  लम्बा  चौड़ा  हिसाब  उनकी  राज्यों  के  लिए  कि  अनुसूची  में

 सम्मिलित  हम  ने  कुछ  दरें  निश्चित
 समझ  में  नहीं  आयेगा  अतः  में  सदन  से

 घ्
 यह  कहूंगा  कि  वह  हमारी  बात  पर  विश्वास  की  हें  झर  इन  में  छूट  भी  शामिल  क  |

 करे  कि  हमने  उपखंड  (२)  पर  अच्छी  वह  छूट  देकर  हम  कृषि  सम्बन्धी  भाग

 तरह  बिचार  किया  और  हमें  पूरा  पर  शुल्क at  लेंग े।  एक

 हैं  कि  कोई  बड़ी  कठिनाई  नहीं  झननुसूचित  राज्य  क्या  कर  सकता  हें  ॥

 उत्पन्न  होगी  ।  ag  अधिनियम  अपना  सकता  इस
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 दिक्कत agar  निक  स्वविवेक  को  प्रयोग  करने  का हालत  में  कोई  कठिनाई  उत्पत्ति  नहीं

 होगी  या  वह  झपता  अलग  अधिनियम  अधिकार  है  ।

 बना  सकता  है  उस  हालत  में  वह  कृषि

 सम्बन्धी  सम्पत्ति  पर  शुल्क  नहीं  लगा
 मेरे  विचार  मेंने  उन  सब  प्रश्नों

 जो  कि  वादविवाद  के  दौरान  में
 सकेगा  ।  किन्तु  इस  बात  का  सम्बन्ध

 उठाये गये  थ  उत्तर  दिया है  ।  अत
 राज्यों से  क्योंकि  के  अ्रन्तगंत

 प्रत्येक  राज्य  को  fara  fara  दरें  निश्चित
 में  अपने  संशोधनों  को  छोड़  जिन

 का  में  समर्थन  करता  शेष  सब करने  का  अधिकार  है  जेसा  fe  मेंने

 पहले  कहा  था  कम  से  कम  एक  राज्य  ने
 संशोधनों  का  विरोध  हूं  ।

 तोकहा  ह  कि  वह  अनुसूची  से  बाहर

 क्यों  उसका  विचार
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  संशोधक  संख्या

 रहना  चाहता

 कम  दर  बल्कि  दर  निश्चित
 ६३१  और  ६३२  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत

 करूंगा  ।
 करने  का  है  ।  यदि  किसी  राज्य  द्वारा

 ग्रसने  स्वविवेक  के  प्रयोग  से  विभेद
 श्री  राघवाचारों  ६३१  अनावश्यक

 उत्पन्न  होता  जिसके  फलस्वरूप  दो

 राज्यों  के  नागरिकों  पर  असमान

 अनुपात  होता  तो  उसे  विभेद  नहीं  कहा  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कयो ं?

 जायेगा  |  अरत  मुख्यतः  यह  प्रश्न  उस
 श्री  राघवाचारो  :  क्योंकि  संशोधन

 राज्य  के  नागरिक  जो  कि  अनुसूची  में
 संख्या  ७२०  के  द्वारा  पंक्ति  १९  से  २५

 नहीं  tan  जो  अपनी  इच्छानुसार  कृषि
 तक  के  लिए  नये  उपबंध  आदिष्ट  करना

 सम्बन्धी  भूमि  पर  कर  लगाना  चाहता

 राज्यों  के
 अपेक्षित है  ।  संशोधन  ६३१,  पंक्ति  २३  के

 प्रौढ़  स्वयं  राज्य  के  बीच  है  ।
 लिए है  ।  अतः  पंक्ति  २३  के  लिए

 सामने  कई  विकल्प  हें  ।  यदि  वे
 संशोधन  भ्रनावश्यक हैं  |

 करण  तो  कुल  देय  शुल्क  उतना  ही

 रहेगा ।  इस  हालत  में  वे  भ्रनुसूची में  उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  में  संशोधन
 शामिल  हो  सकते हैं  ।  किन्तु  संभव  है  कि  उन्हें

 संख्या  ६३२  को  प्रस्तुत  करता  प्रश्न

 हमारी  Be  स्वीकार  न  हों  या  वे  कुछ  कौर
 यही कि

 :

 करना  चाहते  हों  ।  किन्तु  इस  से  दर  में  कोई

 wae  नहीं  पड़ता  ।  यदि  वे  समष्टि करण
 पृष्ठ  २०,  पंडित  '४०  में

 न  तो  कुल  शुल्क कम  क्योंकि

 सम्बन्धित  राज्य  के  विवेकानुसार  ‘the  के

 सम्बन्धी  भूमि  पर  कर  की  दर  fae  स्थान  पर  ‘the  first  Schedule’

 वे  ऊंची  दर  भी
 रख  सकते  हें  ।  अत  अनुसूची  )  शब्द  रखे  जायें  ।

 दोहरे  कश रोपण  का  प्रश्न  ही  नहीं  उत्पन्न

 असमान  करारोपण  का  TR होता  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 wa  उत्पन्न  होता  है  ।  freq च्े

 इसका  कारण  केवल  यह  है  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या

 संविधान  के  अंतगर्त  पों  को

 397  P.S.D.
 ७२०  में

 में
 मद  (३)  को  बीच  में  से  छोड़
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 [  उपाध्यक्ष  महोदय  |
 पक्ष  ocr

 इसे  a  थक  से  लिया  जायगा  |  धारा  ३२  को  उपधारा  (१)  के

 खण्ड wet यह  हैं  कि  (7),

 (a)  के  भ्रन्तगंत  शुल्क  से

 पृष्ठ  २०

 परन्तु
 १९  से  २५  तक  की  पंक्तियों  के  स्थान

 की  गई  सम्पत्ति  के

 जिसमें
 पर  निम्नलिखित  शब्दों  को  आदिष्ट  किया

 जाय  |  (१)  ३४  के  अंतगर्त  वह

 दल  सम्पत्ति  जिस  पर
 सम्पदा  शुल्क

 न

 लग  सकता हो For  determining  the  rate  of

 estate  duty  to  be  paid  on  any

 property  passiag  on  the  death  (२)  धारा  ३२  के  खण्ड

 स
 of  the  deceased,  all  property  (  टी  ),  तंबा

 sO  passing,  excluding —  के  अ्रन्तगंत  शुल्क  से  युक्त
 की

 गई  सम्पत्ति  शामिल  होगी  ।
 property  exempted  from

 duty  under  clauses  (c),

 (d),  (e),  (h)  and
 (1)

 में  शब्द  को  छोड़ता हूं

 sub-section  (1)  of  section  MTA  HTT  इस  प्रकार  से  किया

 जायगा  सारी  सम्पत्ति  को  एक

 but  includiag—  ही  सम्पदा  का  रूप  दिया  जाय  तथा

 (i)  property  on  which  no
 सम्पदा  शुल्क  इस  पर  था  दरों  पर

 estate  duty  is  leviable  लगाया  जायगा  जो  इस  सम्पत्ति  के

 under  section  34,
 मूल्य  पर  प्रयुक्त  होता  होम  J

 (ii)  property  exempted  from
 {  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 duty  under  clauses  \  Ga] a)

 (9)  (ff),  (g):  and  (1)  उपाध्यक्ष  महोदय  अब  में  मद

 of  section  32,”  (३)  को  पृथक  रूप  से  प्रस्तुत  करता  हूं

 डिड  |
 प्रत यह  है  कि  :

 I  will  omit
 जिसे संख्या  ७२०

 be  aggregated  so  as

 सदन  ने  अभी  स्वीकृत  हैं to  form  one  estate  and  the

 duty  shall  be  levied  at  मद  (२)  के  बाद  निम्न  शब्द  जोड़ें

 the  cate  or  rates  applica-  जायं
 of  the ble  in  respect

 principal  value  (iii)  agricultural
 land  situate  in  any  state

 [33  १)  मत  not  specified  in  the  First

 व्यक्ति  की  मृत्यू  पर  किसी  हस्तान्तरणीय

 सम्पत्ति  पर  सम्पदा  शुल्क  के  पेय  पर  को  [rar  (३)  किसी  राज्य  में  स्थित

 निर्धारित  करने  के  अभिप्राय  इस  वह  सब  कृषि  भूमि
 प्रथम

 प्रकार  से  हस्तान्तरित  होने  वाली  समस्त  अनुसूची में
 निश्चित  रूप

 से
 वर्णन

 सम्पत्ति  का
 नहीं  किया  गया  है
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 अब  मतदान  के  दिखाई  देता  है  ।  में  इस  खण्ड  को  यथा उपाध्यक्ष  महोदय  :

 लिए  नियमित  मतविभाजन  न  करते  स्थिति  रहने  देने के  पक्ष  में  हूं  ।

 संशोधन  दिया  गया
 हुए  में  सदस्यों  को  अपने  झपने  स्थानों

 पर  खड़ा  होने  के  लिए  कहूंगा  ।  १९,  पंक्ति  १४  तथा  १५

 इसके  बाद  विपक्ष में  ८  तथा  पक्ष  में  who  were  members

 कितने  ही  सदस्य  aga  अपने  स्थानों  पर  of  a  coparcenary  immediately

 खड़े हुए  ।
 before  or  after  his  death  or

 any  of
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 इसके  बाद  संशोधन  संख्या  &A%,
 व्यक्ति  उसकी  मृत्यु  से  तुरन्त

 पहले  या  बाद  में  समां शी  थे  या  उन  में  से
 दि  a,  R&E,  १२७,  &88;  २७०,  44S,

 कोई  एक  के  स्थान
 ३८४,  23%,  ११५,  Yoo,  82k,  २७५

 मादा  के  लिए  प्रस्तुत  हुए  तथा  अस्वीकृत
 reversioners  or  any

 of  them’’
 हुए

 के  उत्तराधिकारियों  था  उन  में

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यह  है  कि  :

 से  कोई  एकਂ  दाऊद  रखे  जायें  ।

 ३३  संबोधित  रूप  से  विधेयक
 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 का  अंग  बनेਂ  |
 ३१  संशोधित  रूप  में  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  का  तग  बने  प

 खण्ड  ३३  संशोधित  रूप  में  विधेयक  प्रत्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 का  अंग  बना  लिया  गया  |  खण्ड  ३१  संशोधित  रूपਂ  में
 fate

 का

 अंग  बना  लिपा  गया  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल

 १०
 मिनट

 अ  के और  रह  गए  हें  ।  यदि  मानन  q  उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  ३१

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  गए  शेष  के  सभी चाहें  तो  हम  खंड  संख्या  ३१  को  ले

 सकते  हें  ।  संशोधनों  को  भझ्रस्वीकृत  समझा  जाता है  ।

 चर्चा  में  नया  खण्ड  ३१ श्री  सी०  डी०  देशमुख

 उठाई  गई  बातों  को  सामने  रखते  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इम्यून
 में  ऐसा  अनुभव  करता हूं  कि  इस  खण्ड

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्रीमान  ,  वह
 को  रखने  या  निकाल  देने  से  कोई  अन्तर

 इसे  वापस  लेते
 नहीं  पड़ता  ।  में  एक  बात को  स्पष्ट  कर

 देना  चाहता  हूं  और  वह  यह  कि  विधवा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  पर  ज़ोर

 नहीं  इसे  सदन  में  प्रस्तुत  करन को
 सहायता  देने  ar  विचार  नहीं  है  ।

 बल्कि
 बाद  के  उत्तराधिकारियों को  सहायता

 से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 देने  का  विचार  किया  गया  है  ।  वास्तव  इसके  बाद  सदन  की  बैठक

 ९  १९५३  के  सवा  आठ  कजे  तक में  मुझे  विधवा  स्त्रियों  को  मंगलसूत्र  तथा

 गलासूत्र  के  बीच  लटके  रहने  का  खतरा
 के  लिए  स्थगित  हो  गई  ।


